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राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ श्रकादमी 
जयपुर 


'भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय की विश्वविद्यालय स्तरीय ग्रन्थ-निर्माण योजना 
के अन्तर्गत राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी द्वारा प्रकाशित : 


प्रथम-संस्क रण : १६४३ 
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सूल्य ८०० 


६) सर्वाधिकार प्रकाशक के अधोन 


अकाशक : 

राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादस। 
ए-२६/२, विद्यालय सागं, तिलक नगर, 
'जशपुर-४. 


सुद्रक : 
चन्द्रोदय प्रिन्ट्स, 
राघगंज बाजार, जयपुर-३. 


प्रस्तावना 


भारत की स्वतन्त्रता के बाद इसकी राष्ट्ू-भाषा को विश्वविद्यालय 
शिक्षा के माध्यम के रूप में प्रतिष्ठित करने का प्रश्न राष्ट्र के सम्मुख था। 
किन्तु हिन्दी में इस प्रयोजन के लिए अपेक्षित उपयुक्त पाठ्य-पुस्तके उपलब्ध 
नहों होने से यह माध्यम-परिवतेन नहीं किया जा सकता था। परिणामत: 
भारत सरकार ने इस न्‍्यूनता के निवारण के लिए “बिज्ञानिक तथा पारिभाषिक | 
शब्दावली आयोग” की स्थापना की थी | इसी योजना के अन्तर्गत १६६६ में 
बाँच हिन्दी-भाषी प्रदेशों में प्रन्थ अकादमियों की स्थापना की गई । 


राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी हिन्दी में विश्वविद्यालय स्तर के 
उत्कृष्ट ग्रन्थ-निर्माण में राजस्थान के प्रतिष्ठित विद्वानों तथा अध्यापकों का 
सहयोग प्राप्त कर रही है और मानबिकी तथा विज्ञान के प्राय: सभी क्षेत्रों 
में उत्कृष्ट पाठ्य-ग्रन्थों का निर्माण करवा रही है। अकादमी चतुर्थ पंचवर्षीय 
योजना के अन्त तक तीन सौ से अधिक ग्रन्थ प्रकाशित कर सकेगी, ऐसी हम 
आशा करते हैं । 


प्रस्तुत पुस्तक इसी क्रम में तेयार करवायी गयी है | हमें आशा है कि 
यह अपने विषय में उत्कृष्ट योगदान करेगी । इस पुस्तक की समीक्षा के लिए 
अकादमी डॉ० जी० चौरसिया, संयुक्त निदेशक, लोक-शिक्षण संचालनालय,., 
भोपाल के प्रति आभारी है । 


खेतासह गोरोशंकर सत्येन्द्र 
अध्यक्ष निदेशक 


आक्कथचन 


देश की आधृुनिकीकरण की प्रक्षिया में शिक्षक-प्रशिक्षण के महत्त्व 
को स्वीकार किया जाकर शिक्षण को अब व्यवसाय माना जाने लगा है । 
यह निविवाद है कि शिक्षा का स्तर बहुत कुछ शिक्षक की योग्यता, कार्ये- 
फैमता व कुशलता पर निर्भर होता है। शिक्षक की कार्य कुशछता काफी सीम! , 
तक उसके अच्छे प्रशिक्षण पर निर्भर है, चाहे यह प्रशिक्षण सेवा के पूर्व हो 4 
सेबाकालीन । अतः शिक्षा में गणात्मक सुधार के लिए यह आवश्यक है कि 
शिक्षकों का समृचित रूप से प्रशिक्षण हो । शिक्षा आयोग ने कहा है कि 
अध्यापकों के प्रशिक्षण पर किए गए व्यय का प्रतिफल सचमुच काफी मूल्यवान 
होगा, वर्योंकि उसके परिणामस्वरूप लाखों छात्रों की शिक्षा मे जितना सुधार 
होगा, उसकी तुलना में आशिक व्यय की मात्रा बहुत कम होगी । 


स्वतन्बता प्राप्ति के बाद शिक्षा का बहुत विस्तार हुआ है | गाँव-गाँव 
'में विद्यालय खुले है। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में तो देश में प्राथमिक शिक्षा 
के क्षेत्र में ऊगभग घ्त-प्रतिशत लक्ष्य रखा जा रहा है । प्राथमिक शिक्षा के 
साथ माध्यमिक शिक्षा का भी विस्तार होगा। इन लक्ष्यों की पूति के लिए 
और अधिक प्रशिक्षित अध्यापकों की आवश्यकता होगी। शिक्षक-प्रशिक्षण 
की स्थिति में सुधार लाने और उसे आज की बावश्यकतानुमार ढालने के 
लिए अन्य देशों की तरह भारत में भी निरन्तर विचार हो रहा है। इसी 
दृष्टि से शिक्षक-प्रशिदाण पर हिन्दी में एक पुस्तक की आवश्यकता अनुभव 
की गई । 

पुम्तक बे सामग्री इतती हो गई कि उसे दा खंडों में विभाजित 
करता पड़ा। प्रथम खठ में शिक्षक-प्रशिक्षण का विद्नास, उहे बप, पाठ्य क्रम, 
पाठन विभियाँ, छात्र-अव्यापन थे शिक्षा-अनुमंधान जौर ट्वितीय छंड में 
लिक्षक्‌.प्रशिक्षत, संगठन, वित्त, अन्त: सेवा प्रशिक्षण व णिक्षक-प्रथिक्षण की 
समस्याओं वा विवेचन किया गया। सभी रथानों पर शिव्षाक प्रशिक्षण का 
ऐतिहादिक परिप्रेक्ष्य में उनके सेद्धानितिक एवं व्यावहारिक दृष्टि से विवेचन 
करने का प्रयत्न किया गया है। यह भी प्रयत्न किया गया है कि शिक्षक- 
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प्रशिक्षण की वस्तुस्थिति का अध्ययन करके और देश में सम्भावित परिवतनों- 
की आधार मान कर भावी शिक्षक-प्रश्िक्षण की योजना भी प्रस्तुत की जाए । 
इस हेतु आँकड़ों का विभिन्‍न स्रोतों से संकलन किया गया ओर देश-विदेश 
में होने वाले परिवर्तनों और नव विचारों का विश्लेषण किया गया | निश्चय 
ही यह कार्य अन्य पुस्तकों व पत्र-पत्रिकाओं की सहायता के बिना सम्भव 
नहीं था। ऐसी सभी सामग्री का उल्लेख पुस्तक के अन्त में अध्याय अनुसार 
'दी गई सूची में किया गया है । 


प्रथम खंड के अध्याय संख्या ३ से ६ दिनेश्वचन्द्र जोशी ने और शेष 
अध्याय चतरासह मेहता ने लिखे हैं। द्वितीय खंड में अध्याय संख्या १३ से १५ 
चतरसिह मेहता ने और शेष अध्याय दिनेशचन्द्र जोशी ने लिखें हैं। लेखक 
अनेक मित्रों के आभारी हैं, जिन्होंने समय-समय पर उपयोगी सुझाव देकर 
/ हाबता की । हम अपने पाठकों के अत्यन्त आभारी होगे, यदि वे पुस्तक के 
मुधार हेतु सुझाव देंगे । 


चतर्रासह मेहता 
१० सितम्बर, १६७३ विनेशचरद्र जोशी 
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माध्यमिक शिक्षक-प्रशिक्षक 





शिक्षा के किसी भी स्तर की गृणात्मकता शिक्षकों पर अत्यधिक आश्रित 
होती है । इसीलिए शिक्षा आयोग (१६६६) तथा भारतीय शिक्षा-नीति प्रस्ताव 
(१६६८) में स्वीकार किया गया है कि “शिक्षा की गुणात्मकता एवं राष्ट्रीय 
विकास में उसके योगदान को प्रभावित करने वाले उसके विभिन्‍न आंगों में 
शिक्षक की योग्यता, गुण तथा चरित्र निस्संदेह ही सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण है । 
अध्यापन व्यवसाय में पर्याप्त संख्या में योग्य अध्यापकों की नियुक्तित, उनके 
लिए सर्वोत्तम व्यावसाथिक साधनों की उपलब्धि और पूर्ण प्रभावी ढंग से 
काम कर सकने के लिए संतोषप्रद स्थितियाँ पेदा करने से अधिक महत्त्वपूर्ण 
बात दूसरी नहीं है ।” यह बात शिक्षकों के बाए में जितभी सही है उससे कहीं 
अधिक शिक्षक्र-प्रशिक्षकों के बारे में है क्योंकि शिक्षकों को व्यावसायिक प्रशि- 
क्षण देने बाले शिक्षक-प्रशिक्षक ही होते हैं। शिक्षकों के दृष्टिकोण में भी 
सुधार तभी संभव है जब उन्हें व्यवसाय का शिक्षण सफल रीति से दिया 
जाए । आवश्यक कान्ति लाने की प्रवृत्ति और व्यवसाय के प्रति भावी विकास 
की भावना भी तभी आ सकती है । इस प्रकार शिक्षा के गृणात्मक विकास में 
शिक्षक-प्रशिक्षक की महत्त्वपूर्ण भूसिका है । शिक्षक-प्रशिक्षण में सुधार की कोई 
भी बात तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक कि शिक्षक-प्रशिक्षक उच्च 
स्तरके न हों | 

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद्‌, नई दिल्ली ने शिक्षक 
प्रशिक्षण महाविद्यालयों का सन्‌ १९६० में सर्वेक्षण किया था । इस सर्वेक्षण 
से शिक्षक-प्रशिक्षकों के बारे में कई महत्त्वपूर्ण तथ्य ज्ञात हुए । इस अध्याय में 
मुख्यतया उसी सर्वेक्षण के आधार पर तथ्यों का विश्लेषण किया गया है । 


योग्यता 
शिक्षक-प्रशिक्षण महाविद्यालयों के द्वितीय राष्ट्रीय सर्वेक्षण (१६६४-६५) 
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में जिन प्राध्यापकों ने अपना विवरण भेजा, उसके अनुसार योग्यता का विव- 
रण इस प्रकार है-- ेु 
तालिका सख्या ४० 
शिक्षक-प्रशिक्षण महा विद्यालथों में प्रशिक्षकों की योग्यता 


कलम कल जन लक का लुक ॥३एल ३ अब, आशा 
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माध्यमिक शिक्षा आयोग (१६५०३) ने शिक्षक-प्रशिक्षण महाविद्यालयों 
के स्टॉफ के बारे में विस्तार से विचार किया और कहा कि इनके चुनाव पर 
विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए | आयोग का मत था कि महाविद्या- 
लयों की वर्तमान स्थिति में सुधार शिक्षक-प्रशिक्षक की योग्यता पर बहुत कुछ 
निर्भर है अतः इस व्यवसाय में योग्यतम व्यक्तियों को ही लिया जाना चाहिए। 
आयोग ने सुझाव दिया कि शिक्षक-प्रशिक्षक की योग्यता इस प्रकार होनी 
चाहिए---(१) किसी विषय में अधिस्नातक या प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण स्नातक 
ओर (२) एम. एड. डिग्री व इसके साथ ही तीन वर्ष का अध्यापन-अनुभव 
या बी. एड. डिग्री व साथ में पाँच वर्ष का निरीक्षक या प्रधानाध्यापक के पद 
का अनुभव । शिक्षक-प्रशिक्षकों की कमी को देखते हुए आयोग ने अधिस्नातक 
या शिक्षा में स्नातक स्तर पर श्रेणियों के बारे में कोई सिफारिश नहीं की । 
वास्तव में तृतीय श्रेणी में उत्तीणं अधिस्नातक अथवा तृतीय श्रेणी का शिक्षा 
स्‍्तातक प्रक्षिक्षक के रूप में प्रशिक्षण के साथ न्याय नही कर सकता । तालिका 
संख्या ४० से ज्ञात होता है कि माध्यमिक शिक्षा आयोग के प्रतिवेदन के दस 
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वर्ष बाद तक भी लगभग ४० प्रतिशत प्राध्यापक भी किसी अध्यापन विषय में 
अधिस्नातक के साथ शिक्षा में अधिस्नातक नहीं हो पाए थे । यह स्थिति 
वास्तव में चिन्ताजनक है | शिक्षा आयोग (१९६६) के अनुसार प्रशिक्षण 
संस्थाओं के अध्यापक अपने कार्य के लिए बहुत ही कम उपयुक्त होते हैं । 

एक सर्वेक्षण से पता चला है कि ऐसी संस्थाओं के ४० प्रतिशत 
अध्यापक केवल बी.ए. होते हैं और बी.एड. कर चके होते हैं, ५८ प्रतिशत 
ऐसे होते हैं जिनके पास किसी विषय की एम.ए. उपाधि या एम.एड. उपाधि 
होती है और केवल दो प्रतिशत ऐसे होते हैं जिनके पास शोध उपाधि 
(डॉक्टर) हो | हमारा मत है कि इन संस्थाओं के अध्यापकों के पास दो 
स्नातकोत्तर उपाधियाँ होनी चाहिए---एक किसी अध्यापन विषय की और 
दूसरी शिक्षा विषय की और डॉक्टर उपाधिधारियों का भी यथेष्ट अनुपात 
(कोई १० प्रतिशत) होना चाहिए । एम.एड. स्तर पर विद्येष विषय के रूप 
में या विशेष शिक्षा पाठ्यक्रम के रूप में अध्यापक-शिक्षण का विषय भी उनके 
द्वारा पढ़ा हुआ होना चाहिए। उनके वेतनमान वे ही होने चाहिए जो करा 
या विज्ञान के कॉलेजों के लेक्चरर, रीडर, प्रोफेसर आदि के होते हैं । 

बहुत से विश्वविद्यालयों ने बी. एड. में विषयवस्तु-अध्यापन भी 
अनिवाय॑ कर दिया है और प्रवेश योग्यता में भी वृद्धि कर दी है। इस तरह 
अब द्वितीय श्रेणी के स्नातक और अधिस्नातक अधिक संख्या में प्रवेश लेने लगें 
हैं। विद्यालयों में अध्यापन की स्थिति में सुधार लाना है तो यह भावश्यक है 
कि अध्यापकों की योग्यता में वृद्धि हो | शिक्षा आयोग ने भी यह सिफारिश 
की कि अध्यापन व्यवसाय में प्रथम और उच्च द्वितीय श्रेणी प्राप्त व्यक्षितयों 
को आक्ृष्ट करने का यत्त किया जाना चाहिए। इस दृष्टि से शिक्षक- 
प्रशिक्षण महाविद्यालयों के अध्यापकों का उच्चतम योग्यता प्राप्त होना बहुत 
ही आवश्यक है । आज की परिस्थितियों में तृतीय श्रेणी का अधिस्नातक या 
जिसने स्वयं ने बी. एड. तृतीय श्रेणी में उत्तीणं की हो अपने विषय के साथ 
कदापि न्याय नहीं कर सकता । अध्यापकों की योग्यता की दृष्टि से महा- 
विद्यालय जितने सक्षम होंगे उतना ही अच्छा प्रभाव वे छात्रों पर डाल सकेंगे 
और शिक्षक-प्रशिक्षण का स्तर उन्नत कर सकेंगे। शिक्षा आयोग ने अधि- 
स्‍्तालक स्तर पर श्रेणियों का उल्लेख तो नहीं किया पर इतना अवश्य कहा है 
कि उनके वेतनमान कॉलेजों के लेक्चरर, रीडर व प्रोफेसर के समकक्ष होने 
चाहिए । चूँकि सामान्य महाविद्यालयों में द्वितीय श्रेणी से कम निथुक्ति ही 
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नहीं होती, अतः यह स्पष्ट है कि प्रशिक्षण महाविद्यालयों में भी श्रेणी संबंधी 
यही न्यूनतम योग्यता होनी चाहिए । ; 
बहुत से विश्वविद्यालयों ने एम.ए., बी.एड. योग्यता ही महाविद्यालयों 
के अध्यापकों के लिए पर्याप्त मानी है । यदि इस दृष्टि से विचार किया जाए 
तो लगभग ८० प्रतिशत अध्यापक न्यूनतम योग्यता प्राप्त हैं। परन्तु अब 
अधिक लोग यह स्वीकार करने लगे हैं कि बी.एड. महाविद्यालय का अध्यापक 
छात्रों को अच्छा नेतृत्व देने की दृष्टि से एम.एड. तो अवश्य होना चाहिए । 
बही कारण है कि शिक्षा आयोग ने भी ऐसी सिफारिश की है । कुछ समय पूर्व 
राजस्थान शिक्षक प्रशिक्षण मण्डल ने भी यही सिफारिश की कि भविष्य में 
प्रशिक्षण महाविद्यालयों में जिन अध्यापकों की नियुक्ति की जाए वे अध्यापन 
विषय में अधिस्नातक के साथ शिक्षा में अधिस्तातक अवश्य हों। परन्तु 
समस्या का समाधान तब तक नहीं होगा जब तक कि विश्वविद्यालय न्यूनतम 
योग्यता एम.ए., बी.एड. से बढ़ाकर एम. ए. एम. एड. न कर दें। शिक्षा 
संकायों से ऐसा प्रस्ताव पारित न होने का एक कारण यह भी है कि अभी 
बहुत से अध्यापक एम.ए., बी.एड'. ही हैं और सदस्य होने के नाते वे इसका 
विरोध करते हैं। इसका भी उपाय हो सकता है। जो अध्यापक पहले से ही 
हैं उन्हें इस उपाधि से छूट दी जाए या यह आग्रह किया जाए कि वे कुछ 
अवधि में यह उपाधि प्राप्त करे । नग्रे अध्यापक नियुक्त हों, वे एम ए. एम. 
एड, अब्श्य हों और दोनों में द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण भी हों । 
आज जो स्थिति है उसमें सबपे योग्य अध्यापक विश्वविद्यालयों के 
शिक्षा विभागों में हैं। कुल ५.१० प्रतिशत पीएच. डी. में से २.४१ प्रतिशत 
इत विभागों में हैं कुल ३१.७० एम.ए. एम.एड, उपाधिधारियों में से १६.६८ 
प्रतिशत अराजकीय महाविद्यालयों में और &€.८ प्रतिशत राजकीय महा- 
विद्यालयों में हैं। ४१.०६ प्रतिशत एम ए. बी एड. में से २१.४६ प्रतिशत 
अराजकीय महाविद्यालयों में और १८.११ प्रतिशत राजकीय महाविद्यालयों में 
हैं। यदि उपरोक्त स्थिति पर विचार किया जाए तो ऐसा लगेगा कि अराज- 
कीय महाविद्यालयों में राजकीय महाविद्यालयों से अच्छा स्टॉफ है पर किसी 
निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए इन महाविद्यालयों की संख्या व प्रतिशत पर भी 
दृष्टिपात करना आवश्यक है। राजकीय महाविद्यालयों की कुछ संख्या ६२ 
(३४ प्रतिशत), अराजकीय महाविद्यालय १४९ (५४.५ प्रतिशत) और विश्व- 
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विद्यालयों के शिक्षा विभाग ३२ (११.५ प्रतिशत) हैं। १६६४-६५ के सर्वेक्षण 
के आधार पर योग्यता का विवरण इस प्रकार है--- 
तालिका संख्या ४१ 
महाविद्यालयों के अनुसार अध्यापकों की संख्या 
विश्वविद्यालय राजकीय अराजकीय 
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स्टॉफ की दृष्टि से विश्वविद्यालयों के शिक्षा विभागों की स्थिति सबसे 
अच्छी है। यहाँ के अध्यापकों के अच्छे वेतनमान हैं और उच्च अध्ययन की 
सुविधाएँ भी उपलब्ध होती हैं। अराजकीय महाविद्यालयों में राजकीय 
महाविद्यालयों की तुलना में अधिक पीएच. डी. हैं परन्तु एम ए. एम.एड. व 
एम.ए. बी.एड. अध्यापकों का महाविद्यालय अनुसार अनुपात अराजकीय 
महाविद्यालयों में राजकीय महाविद्यालयों से कम है। हो सकता है कि वेतन- 
मान और सेवा सम्बन्धी दर्तों के कारण ऐसा हो, इसके लिए अनुसंघान की 
आवश्यकता है । 

डॉक्टर जी. चौरसिया का विचार है कि प्रायः अराजकीय शिक्षक- 
प्रशिक्षण महाविद्यालयों में अध्यापकों की योग्यता पर ध्यान नहीं दिया जाता। 
विश्वविद्यालय भी कई बार दबाव के कारण निम्न स्तर वाले महाविद्यालयों 
को मान्यता प्रदान कर देते हैं। राज्य सरकार भी शिक्षक-प्रशिक्षण पर पर्याप्त 
ध्यान नहीं देती और केवल वरिष्ठता के आधार पर अनिच्छा वालों को भो 
इन महाविद्यालयों के अध्यापक नियुक्त कर देती है। इस सम्बन्ध में भारतीय 
शिक्षक प्रशिक्षक संघ ने केन्द्रीय और राज्य सरकारों को निवेदन किया कि 
शिक्षक प्रशिक्षकों की योग्यता में वृद्धि की जाए। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसधान व 
प्रशिक्षण परिषद्‌ भी समय-समय पर सेवारत प्रशिज्नण कार्यक्रम आयोजित 
करती है पर डॉ० चौरसिया का विचार है कि हर स्तर के शिक्षक-प्रशिक्षक 
की योग्यता वृद्धि के लिए तो अवक्राशकालीन व संध्याकालीन पाठ्यक्रम, 
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पत्राचार पाठ्यक्रम, ग्रीष्मकालीन शिविर आदि की एक श्यंंखला ही आपृम्भ 
करती पड़ेगी । शिक्षा में पीएच.डी. बहुत कम हैं। सत १६३० और १६६२ के 
बीच शिक्षा में केवल ८० पीएच.डी. उपाधियाँ दी गई । आवश्यकता को देखते 
हुए यह संख्या बहुत ही अपर्याप्त है । डॉ० चौरसिया ने इस बात पर बल दिया 
कि विश्वविद्यालयों को शिक्षा में पीएच. डी. करते बालों के लिए सुविधाएँ 
देनी चाहिए ओर योजनाबद्ध तरीके से संख्या बढ़ाने का प्रयत्न किया जाना 
चाहिए । 
चुनाव 

माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार अध्यापकों के चयन में प्राय) 
सावधानी नहीं बरती जाती । यही आलोचना शिक्षक-प्रशिक्षकों के चुनाव के 
सम्बन्ध में है क्योंकि इन अध्यापकों में से ही शिक्षक-प्रशिक्षक चुने जाते हैं । 
१६९५० और १६७० के बीच शिक्षक-प्रशिक्षण महाविद्यालयों की संख्या में 
पाँच गुनी वृद्धि हुई है । विस्तार के साथ योग्यतम व्यक्तियों की उपलब्धि की 
समस्या प्राय: होती है । माध्यमिक शिक्षा आयोग ने यह सुझाव दिया था कि 
शिक्षक-प्रशिक्षण महाविद्यालयों के प्राध्यापकों और निरीक्षकों व प्रधानाध्यापकों 
में परिवतंन होता रहना चाहिए ताकि प्राध्यापकों को क्षेत्र की वास्तविक 
परिस्थितियों से परिचय होता रहे और निरीक्षक व प्रधानाध्यापक भी 
सिद्धान्तों से परिचित रहें और उनके अनुसार क्षेत्र में व्यवहार पर बल दें। 
बह बहुत अच्छा सुझाव था परन्तु इसकी क़ियान्विति भें काफी कठिनाइयाँ हैं । 
राजकीय महाविद्यालयों में तो यह संभव है पर अराजकीय महाविद्यालयों के 
प्राष्यापक आवधिक रूप से पदों में परिवर्तन नहीं कर सकते ॥ राजकीय 
भहाविद्यालयों की संख्या भी अराजकीय महाविद्यालयों की तुलना में बहुत कम 
है । राजकीय महाविद्यालयों में भी जहाँ इस प्रकार पदों में परिवर्तन संभव है, 
बहुत कम ध्यात दिया गया और जहाँ पद बदले गए वहाँ योग्यता को दृष्टि में 
नहीं रखा गया। शिक्षक-प्रशिक्षक का कार्ये अन्य प्रशासनिक कार्यों से बहुत 
भिन्‍न है। विद्यालयों के शिक्षण से भी यह कार्य भिन्‍न है क्योंकि यहाँ प्रौढ़ 
छात्र होते हैं ॥ फिर आज शिक्षक-अशिक्षण की प्रभावशीलता के बारे में जो 
नाना प्रकार को धारणाएं व्याप्त हैं उन्हें बदलने और अच्छे शिक्षण के लिए 
अध्यापकों में आस्था पैदा करने के लिए बहुत ही विचारवान, कमेंठ व लगन- 
झील शिक्षक-प्रशिक्षकों की आवश्यकता है । मात्र पद की समकक्षता स्ले जब 
व्यक्तियों की अदछाबदली हो जाती है तो स्तर को रख पाना बड़ा कठिन 
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होता है | इसी कारण शिक्षा आयोग (१६६६) ने कहा, “राजकीय संस्थाओं में 
अध्यापक और निरीक्षक आपस में बदले जा सकते हैं और फल यह होता है 
कि अथोग्य भौर अवांछनीय लोग प्राय: प्रशिक्षण शालाओं में नियुक्त कर दिए 
जाते हैं। अतः यह परम आवद्यक है कि प्रशिक्षण झालाओं के लिए केवल 
योग्यतम और सर्वोत्तम पातन्न ही चुने जाएँ ।”! 

शिक्षक-प्रशिक्षकों के चुनाव के लिए यह आवश्यक माना जाता है कि 
उन्हें विद्यालयों में अध्यापत का अनुभव हो । इसका अथे यह हुआ कि 
विद्यालय का अध्यापक ही आगे जाकर शिक्षक-प्रशिक्षक बन सकता है । लाभ 
तो यह है कि विद्यालयी अनुभव के कारण विद्यालयों की वास्तविक परि- 
स्थितियाँ और समस्याओं की जानकारी हो जाती है और फिर उसके आधार 
पर दिया जाचे वाला प्रशिक्षण वास्तविकता से काफी समीप होता है | यह भी 
सच है कि अध्यापकों के वेतन-माव अच्छे नहीं होने के कारण योग्यतम 
व्यक्ति इस ओर आदकृष्ट नहीं होते। शिक्षक-प्रशिक्षकों का चुनाव भी 
अध्यापकों से ही होता है अत: योग्यतम व्यक्ति फिर कम ही उपलब्ध हो 
पाते हैं । 

एक कठिनाई और है। प्रशिक्षकों के लिए व्यावसायिक योग्यता पर 
भी बल दिया जाता है । यह उचित ही है कि प्रशिक्षक स्वयं प्रशिक्षित तो 
होना ही चाहिए। यदि बी. एड. को अध्यापन करने वाला स्वयं उपसे 
उच्च योग्यता प्राप्त अर्थात्‌ एम. एड. नहीं है तो वह अपने विषय का अध्यापन 
भली प्रकार नहीं कर सकता | एम. एड. में प्रवेश के लिए बी. एड. आवश्यक 
योग्यता मानी जाती है और अधिकतर प्रथम और, द्वितीय श्रेणी स्नातक या 
अधिस्नातक बी. एड. में जाते ही नहीं क्योंकि अध्यापन के व्यवसाय में उन्हें 
तरक्की के बहुत कम अवसर दीखते हैं। शिक्षक-प्रशिक्षण महाविद्यालयों में 
दोक्षिक मनोविज्ञान, शैक्षिक दर्शन और शैक्षिक समाजशास्त्र वे ही 
अध्यापक पढ़ाते हैं जिन्होंने कि इन विषयों का अध्ययन बी. एड, अथवा 
एम. एड. स्तर पर किया हो | निश्चय ही, कुछ अनुभवी व्यक्तियों को 
छोड़कर अन्यों में इन विषयों को पढ़ाने की योग्यता नहों होती । शिक्षा 
आयोग (१६६६) भी इस बात से सहमत है--शिक्षा में वत्तिक योग्यता की 
आवश्यकता पर जोर दिया जाने के कारण ऐसे अध्यापक प्रशिक्षण शालाओं 
में नियुक्ति नहीं पा सकते जो बन्य विधयों में विशेष योग्यता प्राप्त हों और 
निस्संदेह स्तर ऊंचा उठाने में सहायक हो सकते हों । शैक्षिक मनोविज्ञान, 
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समाज विज्ञान, विज्ञान और गणित जैसे विषयों के लिए इन विषयों के विशेषज्ञ 
नियुक्‍त करता ही उचित होगा चाहे उनके पास वृत्तिक प्रशिक्षण की योग्यता « 
नहो। 
इस बात से तो सभी सहमत हैं कि शिक्षक-प्रशिक्षक को उच्च योग्यता 
प्राप्त होता चाहिए | समस्या इतनी सी है कि उच्चतम योग्यता प्राप्त व्यक्ति 
को इस व्यवसाय की ओर किस प्रकार आक्ृष्ट करें। उच्च वेतनमान तो 
इसमें सहायक होंगे हो पर डॉ० जी० चौरपिया ने एक नया सुझाव दिया है । 
उनका मत है कि प्रथम या उच्च द्वितीय श्रेणी के अधिस्नातक का शिक्षक 
प्रशिक्षक के रूप में चुनाव किया जाए और फिर उसे दो वर्ष का एम० एड० 
प्रशिक्षण दिया जाए। इस दो वर्ष के प्रशिक्षण में उसे समुचित स्टाइपेण्ड 
दिया जाए और बाद में शिक्षक-प्रशिक्षक के रूप में उसकी नियुक्ति महा- 
विद्यालय में की जाए। इसका स्पष्ट अथ्थ है कि एम० एड० पाठ्यक्रम दो 
वर्ष का हो और योग्यतम व्यक्तियों को बी०एड० किए बिना ही सीधा इसमें 
प्रवेश दिया जाए । 
डॉ० एन० पी० पिल्‍लई ने भी इस विषय पर विचार किया । उनका 
सुझाव इस प्रकार है--किसी व्यक्ति को उच्च योग्यता का तभी माना जा 
सकता है जबकि उसने अधिस्नातक परीक्षा प्रथम या उच्च द्वितीय श्रेणी में 
उत्तीर्ण की हो । इस श्रेणी का कोई भी व्यक्ति बी० एड० में साधारणतया 
प्रवेश लेना नहीं चाहता | होना यह चाहिए कि अच्छे और विद्वान व्यक्षितयों को 
चुना जाए व फिर उन्हें शिक्षक-प्रशिक्षक का प्रशिक्षण दिया जाए । यदि उन्हें 
इस बात का विश्वास हो जाए कि उन्हें शिक्षक-प्रशिक्षक के रूप में नियुक्ति 
मिलेगी तो वे निश्चय ही प्रशिक्षण कार में विशेष परिश्रम करेंगे व वहाँ भी 
उच्च श्रेणी प्राप्त करेंगे। अध्यापन-अभ्यास, आलोचना-पाठ आदि में उन्हें 
नई विधियों के प्रयोग का अवसर दिया जाए। इस प्रकार जो उच्च योग्यता 
प्र्दक्षित करे उन्हें एम. एड. में सीधा प्रवेश दिया जाए | एम. एड. में समुचित 
छात्रवृत्ति का प्रबन्ध किया जाए। एम. एड. में भी उच्च योग्यता प्राप्त करने 
वालों को एक वर्ष इन्टरनी की तरह महाविद्यालयों में रखा जाए और 
किसी अच्छे प्राध्यापक से संछून किया जाए। वह अधभ्यास-पाठ को जाँचने, 
पाठों का परिवीक्षण करने आदि में उसकी सहायता करे और पढ़ाने के साथ 
कक्षा में उपस्थित रहकर उसे देखे । विद्यालयों में भी वह कुछ समय तक 
अध्यापन करे और छात्रों के अभ्यास-पाठों का परिवीक्षण कर हर पद पर उनसे 
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चर्चा करे । यह अवधि शिक्षार्थी की तरह बीते भौर बाद में वह महाविद्यालय 
“में विधिवत अध्यापक बने |! 
ये सभी बातें विचार योग्य हैं। निश्चित ही है कि उच्च श्रेणी के अधि- 
स्नातक जब तक इस व्यवसाय को नहीं चुनेंगे तब तक स्तर-सुधार वाली 
बात, केवल बात तक ही सीमित रहेगी । यदि इस समस्या का हल ढूढना है 
तो हमें निम्नलिखित कार्यवाही करनी पड़ेंगी-- 
१, एम, एड, का पाठ्यक्रम दो वर्ष का बनाएँ। 
२. योग्य और उच्च योग्यता प्राप्त अधिस्नातकों को बिना बी, एड. की 
दर्ते लगाए इसमें प्रवेश दे । 
३. इस पाठ्यक्रम में अच्छे छात्रों को आक्ृष्ट करने के लिए यथेष्ट छात्र- 
वृत्तियों का प्रावधान करे और 
४. जो एम. एड. में उच्च योग्यता प्राप्त करें उन्हें शिक्षक-प्रशिक्षक के 
रूप में नियुक्त करे । 
जहाँ तक विद्यालयों के अध्यापन-अनुभव का प्रइन है, इस पर भी 
भिन्‍न-भिन्‍न मत हैं। कुछ लोग यह मानते हैं कि विद्यालय परिस्थितियों का 
बिना अनुभव हुए, ज्ञान केवल सिद्धान्तों तक ही सीमित रहेगा और छात्रा- 
'ब्यापकों को ऐसे अध्यापकों से अच्छा प्रशिक्षण नहीं मिल सकेगा । कुछ लोग 
'यह मानते हैं कि इस प्रकार का अनुभव न होने का अथ यह नहीं है कि ऐसे 
अध्यापकों द्वारा प्रभावी अध्यापन नहीं सकेगा। यहु आवश्यक नहों है कि 
विद्यालय का अच्छा अध्यापक, अच्छा शिक्षक-प्रशिक्षक बन जाए या अच्छा 
'शिक्षक-प्रशिक्षक विद्यालयों में अच्छा अध्यापन कर ही सके । फ्रांसेस चेज ने 
कहा इस विषय पर कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है कि विद्यालयों में अध्यापक 
रहने के बाद वह भावी अध्यापकों को भी प्रभावी मार्गदर्शन दे सके | प्रशि- 
क्षणाथियों को केवछ अध्यापन का एक नम ना नहीं चाहिए परन्तु कई नमूने 
चाहिए। जो अध्यापक एक ही प्रकार के नमूने से बंध जाता है वह अपने 
विद्याथियों को अध्यापन के कई नम्‌ने और प्रभावी अध्यापन में मदद नहीं 
कुर सकता ।' 
ह परन्तु यह उचित ही लगता है कि शिक्षक-प्रशिक्षक को विद्यालय में 
पढ़ाने का कुछ अनुभव अवश्य हो ताकि जिन छात्रों के लिए उसे अध्यापक तेयार 
करने हैं उनकी समस्याओं का उसे पूरा ज्ञान हो | वंसे इस विषय पर निदिचत 
मत बनाने के लिए अनुसंधान की आवश्यकता है पर जो प्रस्ताव ऊपर दिए 
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गए हैं उनसे इस आवश्यकता की पूर्ति भी कुछ सीमा तक हो सकती है। 
विद्यालय में नियुक्ति लिए बिना वह बी. एड. में विशेष अध्यापन कार्य करे 
ओर शिक्षक-प्रश्चिक्षण महाविद्यालय में अध्यापक की नियुक्ति होने के बाद 
भी डॉ० पिल्‍लई के सुझाव के अनुसार प्रारम्भिक वर्षों मे वह विद्यालय में 
अध्यापन करे तो सीधा शिक्षक-प्रशिक्षक नियुक्त होने पर भी उसे विद्यालयी 
अवस्थाओं का अच्छा ज्ञान हो सकता है । अधिक महत्त्वपूर्ण बात तो केवल यह 
है कि योग्यतम व्यक्तियों को इस व्यवसाय में आने के अवसर उपलब्ध कराए 
जाएं । 

: बेतनसान व प्रतिष्ठा 


शिक्षक-प्रशिक्षण महाविद्यालयों में अच्छे अध्यापक न होने का एक 
प्रमुख कारण यह है कि इनके वेतनमान आकषंक नही हैं। राज्यों में शिक्षक 
प्रशिक्षकों की भिन्‍न-भिन्‍न वेतन-श्ूखलाएँ हैं। विश्वविद्यालयों के शिक्षा 
विभागों में कार्य करने वाले अध्यापकों के वेततमान तो सभी जगह समान हैं 
और अन्य विषयों के अध्यापकों के समकक्ष है । लेक्चरर का ४००-६५०, रीडर 
७००-१२५० और प्रोफेसर ११००-१६०० है। अच्छे वेतनमानों और विश्व- 
विद्यालयों के अन्य अध्यापकों के बराबर ह्वी प्रतिष्ठा होने के कारण इन शिक्षा 
विभागों के लिए अच्छी योग्यता वाले अध्यापक उपलब्ध हो जाते है। राज्य 
द्वारा संचालित महाविद्यालयों में वेतनमान कम हैं और अराजकीय महा- 
विद्यालयों की स्थिति तो इससे भी बुरी है। कई राज्यों में अराजकीय और 
राजकीय महाविद्यालयों के अध्यापकों के भिन्‍त-भिन्‍व वेततमान है । अराजकीय 
महाविद्यालयों में लेक्चरर का वेततमान भिन्‍न-भिन्‍न राज्यों में १२५-४००, 
२००-५००, २२५-३५०, १५०-५००, २००-६२५ और ३००-११०० है । 
केन्द्र-शासित प्रदेशों की स्थिति अन्य राज्यों से अच्छी है। राजस्थान के अराज- 
कीय महाविद्यालयों में लेक्चरर को ३७५-८५० या २८५-८०० की वेतन 
शृंखला दी जाती है । राजकीय महाविद्यालयों में लेक्चरर का वेतनमान धराज- 
कीय महाविद्यालयों की तुलना मे अच्छा है। यह भी अलग-अलग राज्यों में 
अलग-अलग है। २५५-३५०, २५०-५००, २००-६००, २५०-६००, ३५०-९२५, 
३७५-८५०, ४००-८००, २५०-१००० आदि कई वेतनमान हैं । राजस्थान के 
राजकीय महाविद्यालय में लेक्चरर को ३७५-८५० की वेतन श्ूंखला में 
नियुक्ति दी जाती है | वरिष्ठ लेक्चरर का वेतनमान ६००-११००, प्रोफेसर 
का ७००-१२००, बी. एड. स्तर के महाविद्यालय के प्रधानाचायें का ८००- 
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१३०० और एम. एड. स्तर के प्रधानाचायं का ११००-१५०० है। अन्य 
राज्यों की तुलना में राजस्थान की स्थिति अच्छी है पर समग्र दृष्टि से विचार 
किया जाए तो वेतनमानों को बहुत अधिक आकर्षक बनाने की आवश्यकता है । 

शिक्षक-प्रशिक्षण महाविद्यालय के अध्यापकों को किसी विषय में अधि- 
स्नातक होना आवश्यक है जैसा कि एक सामान्य महाविद्यालय का अध्यापक 
होता है । इसके अतिरिक्त यह अपेक्षा और की जाती है कि उसे दो-चार वर्ष 
का अध्यापच-अनुभव हों । वह एम. एड. भी हो अर्थात्‌ एम. ए. के बाद दो 
वर्ष और अध्ययन करे | इस प्रकार अधिस्नातक होने के ५ वर्ष बाद ही वह 
शिक्षक-प्रशिक्षण महाविद्यालय का अध्यापक बनने के योग्य होता है। इसे 
दृष्टि से शिक्षक-प्रशिक्षक का वेतनमान निश्चय ही सामान्य महाविद्यालय के 
अध्यापक से अधिक होना चाहिए । श्री इ. ए. पिरेस का सुझाव है कि शिक्षक- 
प्रशिक्षक को वेतनमान में महाविद्यालय के सामान्य अध्यापक से पाँच अग्निम 
वेतन-वृद्धियाँ दी जानी चाहिए । शिक्षा आयोग ने भी यह सिफारिश की कि 
विशेष वृत्तिक प्रशिक्षण की योग्यता को ध्यान में रखकर दो अग्रिम तरक्कियाँ 
दी जानी चाहिए। जब तक वेतनमान की असमानता दूर नहीं की जाती , 
ओर अग्रिम वेतन-वृद्धियाँ नहीं दी जाती, निश्चय ही अच्छे ओर योग्य व्यक्ति 
इस व्यवसाय में नही आएंगे । 

जैसे-जेसे प्रशिक्षित अध्यापकों की माँग बढ़ी, अराजकीय क्षेत्र में बहुत 
से महाविद्यालय खुल गए। राजकीय क्षेत्र ने इस तरफ बहुत कम ध्यान दिया। 
निजी क्षेत्र में बहुत से ऐसे महाविद्यालय हैं जिन्हें राजकीय अनुदान भी नहीं 
मिलता और बे केवल छात्रों के शुल्क पर चलते हैं। ऐसी स्थिति में शिक्षक 
प्रशिक्षकों के अच्छे वेतनमानों की कल्पना आसानी से नहीं की जा सकती । 
जब तक विश्वविद्यालय मान्य वेतनमानों पर विशेष बल न दे और राज्य 
अपनी ओर से महाविद्यालय खोलने की पहल न करे, समस्या का समाधान 
कठिन ही लगता है । पर केवल कठिन मान लेने मात्र से ही काम नहीं चलेगा | 
इस सम्बन्ध में निम्नलिखित कदम शीघ्र उठाए जाने चाहिए-- 

१, सभी महाविद्यालयों के अध्यापकों को विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित 
वेतनमान दिए जाएँ । विश्वविद्यालय वेतनमान की शर्तों को कड़ाई 
से पालन कराएं और जो महाविद्यालय इसके अनुरूप कार्य न करे 
छनकी मान्यता रद्द कर दें । 

२. राजकीय भौर अराजकीय महाविद्यालयों के अध्यापकों के समान वेतन- 
माच निधारित किए जाएं । 
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३. सभी अराजकीय शिक्षक-प्रशिक्षण महाविद्यालयों को राजकीय अनुदान 
दिया जाए या आवश्यकतानुसार राज्य ही शिक्षक-प्रशिक्षण महाविद्या- 
लयों की स्थापना करे । 


४. शिक्षा आयोग की सिफारिश के अनुसार अन्य समकक्ष अध्यापकों से 
शिक्षक-प्रशिक्षकों को अग्निम वेतन-वद्धियाँ दी जाए । 


अध्यापन-अन भव 


प्रायः सभी शिक्षक-प्रशिक्षण महाविद्यालयों के अध्यापकों को विद्यालयों 
में अध्यापत का अनुभव है और उत अध्यापकों का प्रतिशत बहुत कम है जिन्हें 
यह अनुभव नहीं है। १६६४-६५ के सर्वेक्षण के अनुसार विद्यालय-अनुभव 
की स्थिति इन प्रकार है--- 
तालिका संख्या ४२ 
शिक्षक-प्रशिक्षकों का विद्यालयों में अध्यापन-अनुभव 
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इस सर्वेक्षण में कुल १६८३ प्रशिक्षकों ने सूचनाएँ भेजी थी। इससे 
ज्ञात होता है कि ६० प्रतिशत से अधिक को विद्यालयों में अध्यापन का पाँच 
वर्ष से भी ज्यादा अनुभव है परन्तु लगभग १० प्रतिशत को यह अनुभव 
बिल्कुल नहीं है । सामान्यतया यही माना जाता है कि शिक्षक-प्रशिक्षक को 
विद्यालय में काम करने का अनुभव अवद्य होना चाहिए और इसके बिना 
वर्तमान परिस्थिति में अच्छा प्रशिक्षण नहीं दे सकता । 


विद्यालयी अनुभव के अतिरिक्त महाविद्यालय में अध्यापन-अनुभव 
अगले पृष्ठ पर प्रदत्त तालिका से स्पष्ट होता है--- 
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लालिका संख्या ४३ 
शिक्षकों-प्रशिक्षकों का महाविद्यालय में अध्यापन-अनुभव 
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लगभग ५० प्रतिशत शिक्षक-प्रशिक्षको को इन महाविद्यालयों में ५ 
वर्ष से अधिक समय तक कारये करने का अनुभव है। सन्‌ १९६६० में महा- 
विद्यालयों की संख्या २०७ थी जबकि सन्‌ १९६५ में यह संख्या २७४ हो यई 
थी । वेसे तो इन महाविद्यालयों से भी प्रशिक्षक अन्य सेवाओं में चले जाते हैं 
पर इन वर्षो में विस्तार को दृष्टि में रखकर यह तो कहा ही जा सकता है कि 
स्टॉफ सामान्‍्यतया स्थिर है । 


महाविद्यालयों मे कई स्थानों पर उपयुकत्र अध्यापकों की उपलब्धि में 
भी कठिनाई होती है । २१.६५ प्रतिशत महाविद्यालयों ने यहु कठिनाई बताई । 
विज्ञान, अंग्रेजी, गणित ओर मनोविज्ञान के अध्यापक्र कम मिलते हैं | पंजाब 
के ३० प्रतिशत ओर उत्तरप्रदेश के ३७.३ प्रतिशत महाविद्यालयों में विज्ञाच 
के अध्यापक उपलब्ध नहीं थे। पंजाब में २६ और उत्तरप्रदेश के १८.७ 
प्रतिशत महाविद्यालयों में अंग्रेजी के निश्चित योग्यता वाले अध्यापक नहीं थे। 
यही समस्या गणित अध्यापकों के संबंध में थी। सामान्यतया इन विषयों 
के अध्यापकों की महाविद्यालयों में कमी ही रहती है और इन विषयों का 
अध्यापन अन्य अध्यापकों से कराया जाता है जिनका अधिस्नातक स्तर पर 
वह विषय न रहा हो। यह स्थिति वास्तव में चिन्ताजनक है । £.५ प्रतिशत 
महाविद्यालयों में अध्यापकों को निरन्तर सेवा में बनाए रखने की भी समस्या है. 
क्योंकि वे अन्यत्न सेवा के लिए चले जाते है। पंजाब में विज्ञान विषय के 
अध्यापकों के सम्बन्ध में यह समस्या विशेष रूप से है। 


१४ शिक्षक-प्रशिक्षण के सिद्धान्त व समस्याएँ 


अध्यापकों को निरन्तर सेवा में बनाए रखने की समस्या भारत में ही 
हो, ऐसी बात नहीं है । विकसित देशों में भी शिक्षक-प्रशिक्षण महाविद्यालयों 
में अध्यापक स्थिर नहीं रहते | कारण कई हो सकते हैं--अच्छे वेतनमान 
नहीं होना, पदोच्ततति के कम अवसर होना, प्रतिष्ठा की कमी आदि | सन्‌ 
१९६४ में नफील्ड फाउन्डेशन की सहायता से इंगलेण्ड में एक सर्वेक्षण किया 
गया । इससे ज्ञात हुआ कि अधिकतर युवा अध्यापक प्रशिक्षण महाविद्यालयों 
में रहता नहीं चाहते थे | १६९३० के बाद के जन्म वालों में से केवल ५० 
प्रतिशत ने बताया कि वे इस व्यवसाय में रहना चाहते हैं जबकि ५० से ५५ 
आयु-वर्ग के ८० प्रतिशत इस व्यवसाय में रहने के इच्छुक थे । कारण स्पष्ट 
है कि अधिक वर्षों तक कार्य करते के बाद व्यक्ति अपना पद छोड़ कर अन्यत्र 
जाना नही चाहता क्योंकि तब तक वह काफी वेतन वृद्धियाँ प्राप्त कर चुका 
होता है और अन्यत्र अधिक वेतन की सम्भावना कम रहती है पर युवा 
अध्यापक पदोन्नति के कम अवसर होने और अच्छे वेतनमान न होने से अन्यत्र 
चले जाते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि इन महाविद्यालयों में अध्यापकों 
के वेतनमान अच्छे किए जाएँ और पदोन्नति के अवसर बढ़ाए जाएँ ताकि 
अध्यापक अधिक समय तक सेवा में रह सक और उनके परिपक्व अनुभव 
का लाभ छात्रों को मिल सके । 
छात्र-अ्रध्यापक श्रनुपात 

शिक्षण की दृष्टि से छात्र-अध्यापक अनुपात का बड़ा महत्त्व है । इस 
पर ही काफी मात्रा में छात्र-अध्यापक सम्बन्ध और शिक्षण स्तर निर्भर करता 
है । सन्‌ १६६४-६५ में २३१ शिक्षक-प्रशिक्षण महाविद्यालयों में बी. एड. 
के २४७७७ छात्राध्यापक अध्ययन कर रहे थे। उस समय प्राध्यापकों की 
संख्या २५४३ थी अतः राष्ट्रीय स्तर पर छात्र-अध्यापक अनुपात लगभग १६४१० 
था । सबसे अधिक अनुपात १:१६ बिहार में व सबसे कम १ : ४ केन्द्र- 
शासित प्रदेशों में था। आन्ध्र प्रदेश व केरल में १: १२, जम्मू कश्मीर, 
पंआब और. बंगाल में १ : ११, मध्यप्रदेश में १:१० और अन्य राज्यों में 
१ : १० से कम था। राजस्थान में १: ८ और उत्तरप्रदेश में १ : ६ था। 
कार्यभार 

शिक्षक-प्रश्चिक्षण महाविद्यालयों के अध्यापकों का कार्यभार चार 
प्रकार का होता है--(१) अध्यापत, (२) परिवीक्षण, (३) अनुसंधान 
तिदेशन और (४) किसी अनुसंधान प्रायोजना पर का्ये । विभिन्‍न राज्यों में 
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यह कार्यभार भिन्‍च है। इस सम्बन्ध में ६६९५ के सर्वेक्षण के आधार पर 
निम्नलिखित तथ्य ज्ञात होते हैं--- 
(आ) अध्यापन कार्य 
(१) प्रधानाचारय्ये 

विश्वविद्यालयों के शिक्षा विभागों के प्रधानाचार्यों के अध्यापन कार्य के 
बारे में विशेष तथ्य प्राप्त नहीं हुए। केवल उस्मानिया महाविद्यालय 
(आन्श्रप्रदेश) के प्रधानाचार्य से सूचना प्राप्त हुई ॥ उनका अध्यापन कार्य प्रति 
सप्ताह नौ घण्टे है। राजकीय और अराजकीय महाविद्यालय के प्रधानाचारयों 
का प्रति सप्ताह कार्य क्रमशः २-८ और ६-१० घंटे है । 
(२) प्रोफेसर 

विश्वविद्यालय और राजकीय व अराजकीय शिक्षक-प्रशिक्षण महा विद्या- 
लयों में प्रोफेसर के अध्यापन कार्य प्रतिसप्ताह क्रमशः ४-१५, ३-१६, और 
२-१२ घण्टों के बीच रहते हैं । विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर का कार्यभार सबसे 
अधिक तमिलनाडु (१५), पंजाब (१०) और महाराष्ट्र (१०) में है जबकि 
सबसे कम महाराष्ट्र (२), बिहार (४) और गुजरात (३) हैं । महाराष्ट्र के 
कार्यभार २ से १० घचण्टों के मध्य रहता है। राजकीय महाविद्यालयों में 
प्रोफेसर का अध्यापन कार्यभार पंजाब (१६) और मध्यप्रदेश (११) में सबसे 
अधिक है परन्तु महाराष्ट्र (१) और जम्मू व कश्मीर में सबसे कम है। अरा- 
जकोय महाविद्यालयों में उत्तरप्रदेश में २-१२ घण्टे प्रति सप्ताह और गुजरात 
व राजस्थान में २-४ घण्टे प्रति सप्ताह है । 
(३) रीडर 

रीडर का प्रति सप्ताह अध्यापन कार्य विश्वविद्यालय, राजकीय ओर 
अराजकीय महाविद्यालयों में क्रशः ५-२०, ५-१६ और ३-१२ चण्टा है'। 
यह कार्यभार विश्वविद्यालयों में कार्य कर रहे रीडर का उत्तरप्रदेश (२० घंटा) 
ओर तमिलनाड्‌ (१५ घंटा) में सबसे अधिक है परन्तु बिहार (६ घंटा) और 
केन्द्र शासित प्रदेशों (५ घंटा) में सबसे कम है। राजकीय महाविद्यालयों 
में पंजाब में १६ घण्टा परन्तु मध्यप्रदेश में ५ घण्टा प्रति सप्ताह ही है । 
(४) लेक्चरर 

विश्वविद्यालयों में इनका प्रति सप्ताह अध्यापन कार्य ३-१८ घंटों 
के बीच, राजकीय महाविद्यालयों में २-२४ के बीच और अराजकीय महाविद्या- 
लयों में ३-१८ के बीच रहता है। विश्वविद्यालय में कार्यरत लेक्चररों में 


कि 


/ क्षण के सिद्धान्त व समस्याएँ 


सबसे अधिक भार केन्द्र-शासित प्रदेशों में १८ प्रति सप्ताह है जबकि गजरात 
में ३ घंटा ही है। राजकीय शिक्षक-प्रशिक्षण महाविद्यालयों में पंजाब में २४. 
घंटा परन्तु उत्तरप्रदेश में २ घंटा प्रति सप्ताह ही है । अराजकीय महाविद्यालयों 
में लेक्चरर को उत्तरप्रदेश में १८ घंटा जबकि राजस्थान, महाराष्ट्र और 
गुजरात में प्रति सप्ताह ३ घंटा ही अध्यापन कार्य करना पड़ता है । 


(भरा) भ्रध्यापनाभ्यास का परिवीक्ष रण कार्य 

सामान्यतया अध्यापनाधभ्यास का परिवीक्षण वर्ष भर नहीं रहता है + 
अधिक से अधिक यह कार्य छः माह तक होता है । वर्ष में कुछ समय ऐसा 
भी होता है जबकि अध्यापनाभ्यास के अतिरिक्त और कोई काये नहीं होता 
और केवल अध्यापन-योजना देखना व अध्यापनाभ्यास का परिवीक्षण ही 
होता है । 
(१) प्रधानायाये--- 

प्रधानाचायों के परिवीक्षण कार्य के बारे में समुचित तथ्य उपलब्ध 
नहीं हैं परन्तु जो भी उपलब्ध हैं उससे ज्ञात होता है कि राजकीय महाविद्या- 
लयों में उन्हें प्रति सप्ताह १८ घंटा परिवीक्षण कार्य करता पड़ता है । 


(२) प्रोफेसर -- 

विश्वविद्यालय, राजकीय एवं अराजकीय महाविद्यालयों के प्रोफेसर 
का परिवीक्षण कार्य क्रशः २-१०,४-१२ और ३-१२ घंटा प्रति सप्ताह है । 
विश्वविद्यालय के प्रोफेसर का सबसे अधिक परिवीक्षण कार्य केरल में १० 
घंटा प्रति सप्ताह है परन्तु गुजरात, तामिलताडु, पंजाब और बंगाल में सबसे 
कम २ घंटा है। राजकीय महाविद्यालयों में प्रोफेसर का सबसे अधिक 
परिवीक्षण कार्य मध्यप्रदेश और पंजाब में १२ घंटा प्रति सप्ताह है। बराज- 
कीय महाविद्यालयों में प्रोफेसर का परिवीक्षण कार्य गुजरात (१२ घंटा) और 
महाराष्ट्र (१० घंटा) में सबसे अधिक है परन्तु महाराष्ट्र और राजस्थान में 
सबसे कम ३ घंटा ही है । 
(३) रोडर--- 

विश्वविद्यालय, राजकीय एवं अराजकीय महाविद्यालयों में रीडर का 
परिवीक्षण कार्य क्रशः २-१८, २-१२ और ६-१५ घंटा प्रति सप्ताह है | 
विश्वविद्यालयों में बिहार में रीडर का परिवीक्षण कार्य १८ घंटा है जबकि 
तमिलनाडु शोर बंगाल में यह २ घंटा ही है। राजकीय महाविद्यालयों में 
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सबसे कम २ और सबसे अधिक १२ घंटा का कार्य मध्यप्रदेश में है। इसी 
प्रकार अराजकीय महाविद्यालयों में महाराष्ट्र में यह कार्यभार सबसे कम 
६ घंटा और सबसे अधिक १५ घंटा है । 
(४) लेक्चरर--- 

विश्वविद्यालय, राजकीय एवं अराजकीय महाविद्यालयों में लेक्च रर 
का परिवीक्षण कार्य क्रश:ः २-१८, २-१८ और ३-१५ घंटा प्रति सप्ताह 
रहता है। विश्वविद्यालय के लेक्चरर का सबसे अधिक परिवीक्षण काय्यें बिहार 
में १८ घंटा है और सबप्ते कम पंजाब में २ घंटा है। राजकीय महाविद्यालयों 
में सबसे अधिक कार्यभार १८ घंटा प्रति सप्ताह बिहार और मध्यप्रदेश में 
रहता है और सबसे कम २ घंटा प्रति सप्ताह तामिलताड़ में है। अराजकीय 
महाविद्यालयों में सबसे अधिक १५ घंटों का कार्यभार उत्तरप्रदेश में है परल्तु 
सबसे कम भी उत्तरप्रदेश और केरल में प्रति सप्ताह ३ घंटा है । 


(इ) अनुसंधान निदेशन 
अध्यापन और अध्यापनाभ्यास के परिवीक्षण के अतिरिक्त शिक्षक- 


प्रशिक्षण महाविद्यालय के अध्यापक एम. एड. के विद्याथियों का अनुसंधान 
निर्देशन अथवा स्वयं अनुसंधान कार्य करते हैं। एम. एड. छात्रों के अनुसंधान 
निर्देशन के तथ्य इस प्रकार हैं-- 
(१) प्रोफेसर--- 

विश्वविद्यालय में एक प्रोफेतर के अधीत अनुसंधान कार्य निर्देशन के 
लिए २ से १० तक छात्र होते हैं। १० की सबसे अधिक संख्या उत्तरप्रदेश में 
है और २ गुजरात में है। राजकीय महाविद्यालयों में प्रति प्रोफेसर एम. एड, 
छात्र की संख्या १ से ६ रहती है । सबसे कम और सबसे अधिक संख्या मध्य प्रदेश 
में ही है । अराजकीय महाविद्यालयों में एक प्रोफेसर ३ से १५ एम. एड. छात्रों 
का अनुसंधान निर्देशन करता है | सबसे कम संख्या गुजरात और सबसे अधिक 
संख्या महाराष्ट्र की है । 
(२) रीडर--- 

विश्वविद्यालयों में प्रत्येक रीडर १ से ६ छात्रों को निर्देशन देता 
है । सबसे कम एक की संख्या आन्ध्र प्रदेश और सबसे अधिक ६ उत्तरप्रदेश में 
है । राजकीय महाविद्यालयों में रीडर १से ३ के बीच छात्रों का निर्देशन 
करते हैं--सबसे कम संख्या मध्यप्रदेश और सबसे अधिक संख्या राजस्थान में 


१८ शिक्षक-प्रशिक्षण के सिद्धान्त व समस्याएं 


है। भराजक्रीय महाविद्यालयों में रीडर ६ से ८ छात्रों का निर्देशन करता है। 
सबसे कम ६ छात्र महाराष्ट्र में और सबसे अधिक ८ छात्र राजस्थान में हैं 


(३) लेक्चरर--- 

विश्वविद्यालय में लेक्चरर १ से ६ छात्रों को अनुसंधान निर्देशन देता है। 
सबसे कम १ की संख्या गुजरात और आंध्रप्रदेश में है परन्तु सबते अधिक ६ 
छात्र पंजाब में है । यही स्थिति राजकीय महाविद्यालयों में लेक्चरर की है-- 
एक विद्यार्थी मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश में व ६ विद्यार्थी आस्ध्र प्रदेश में है । 
अराजक़ीय महाविद्यालयों में एक लेक्चरर १ से ५ छातों को निर्देशन देता है । 
यह संख्या सबसे कम गुजरात व राजस्थान में और सबसे अधिक भी राजस्थान 
में है । 
(ई) अनुसधान कार्य 

एम. एड. छात्रों का अनुसंधान निर्देशन करने के अतिरिक्त कई 
अध्यापक स्वयं भी अनुसंधान कार्य करते हैं। अनुसंधान काय॑ करने के लिए 
राष्ट्रीय शक्षिक अनुप्तथान व प्रशिक्षण परिषद्‌, विश्वविद्यालय अनुदान मायोग, 
भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद्‌ आदि कई संस्थाएँ अनुदान 
देती हैं | चूंकि यह कार्य शिक्षक-प्रशिक्षण महाविद्यालय के अध्यापक के लिए 
ऐच्छिक कार्य है इसलिए उपलब्ध तथ्यों के आधार पर प्रति अध्यापक इस 
सम्बन्ध के कार्यभार के लिए कोई सामान्य निष्कर्ष नहीं निकाला जा 


सकता । 
उपरोक्त तथ्यों को संक्षेप में निम्नलिखित तालिका में दिखाया जा 


रहा है-- 
तालिका सख्या ४४ 


शिक्षक-प्रशिक्षण महाविद्यालयों के अध्यापकों का कार्यभार घंटों में 
(कालांशों में नहीं) 





पद अध्यापक का ये परिवीक्षण कार्य 
विश्वविद्यालय राजकीय अराजकोय विश्वविद्यालय राजकीय भअराजकीय 





प्रधानाचाये € २-८ ६-१० न १८ न 

प्रोफेसर २-१५ २३-१६ २-१२ २-१० ४-१२ ३-१२ 
रीडर ५-२० ५-१६ ६३-१२ २-१८ २-१२ ६०-१५ 
लेक्चरप २-१८ २-२४ ३०-१८ २-१८ २-१८ ३-१५ 
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तालिका संख्या ४४ से ज्ञात होता है कि किसी भी स्तर के अध्यापक 
, का कार्यभार सब महाविद्यालयों में समान नहीं है। न्यूनतम और धधिकतम 
कार्य के घंटों में भी बहुत अधिक अन्तर है। विश्वविद्यालयों में ओर राजकीय 
महाविद्यालयों में अध्यापत के लिए लेक्चरर का न्यूनतम भार रीडर के 
न्यूनतम भार से भी कम है। विश्वविद्यालय में तो रीडर को ५ से २० घंटा 
प्रति सप्ताह अध्यापत करना पडता है जबकि लेक्चरर को ३ से १८ घंटा 
ही | यही स्थिति परिवीक्षण कार्य की भी है। अराजकीय महाविद्यालयों में 
रीडर द्वारा ६ से १५ घंटा प्रति सप्ताह परिवीक्षण कार्य होता है जबकि 
लेक्चरर द्वारा ३ से १५ घंटा। किसी भी स्तर पर कोई मानक नहीं है। 
किन्‍्हीं महाविद्यालयों में कार्यभार बहुत अधिक है और किन्‍्हीं में कम । 
सामान्य महाविद्यालयों में प्रोफेसर को सप्ताह में १२ कालांश अर्थात्‌ € घंटा, 
रीडर को १८ कालांश अर्थात्‌ १३३ घंटा और लेक्चरर को २४ कालांश 
अर्थात्‌ १८ घंटा अध्यापन करना होता है। सामान्य महाविद्यालय के 
अध्यापकों को शिक्षण-प्रशिक्षण महाविद्यालयों के अध्यापकों तरह अध्यापनाभ्यास 
का परिवीक्षण भी नहीं करना पड़ता है। इस दृष्टि से विचार किया जाए तो 
शिक्षक-प्रशिक्षण महाविद्यालयों में अध्यापकों का कार्य भार बहुत ज्यादा है । 
जहां कार्यभार अधिक होता है वहाँ अध्यापकों को स्वाध्याय, चिन्तन, अनुसंधाच' 
आदि के लिए कोई समय नहीं मिलता ! फल यह होता है कि उनका अध्यापन 
कार्य भी एक रट मे पड जाता है। जब वे चिन्तन-मनन को आघार बनाकर 
अध्यापन में नवीनता नहीं ला सकते तो वह अरुचिकर हो जाता है। शिक्षक- 
प्रशिक्षक से लोग आश्ञाएँ तो बहुत लगाते है पर सुविधाओं के अभाव में वह 
पूरी नही हो पाती । 


अखिल भारतीय स्तर पर अध्यापक-छात्र अनुपात १ - १० है। फिर 
प्रन्‍न यह उपस्थित होता है कि अध्यापन व परिवीक्षण काय भार में हर स्तर 
पर इतना अन्तर क्यों है? अन्तर का कारण भिन्‍न-भिन्‍न स्थानों पर भिन्‍न- 
भिन्‍न प्रकार का समय-विभाग चक्र ही हो सकता है। कहीं पर महाविद्यालय 
का समय प्रातः ८ बजे से १२ बजे तक चार घंटा ही होता है और कहीं पर 
१०या १०.३० बजे प्रातः से ४.३० या ५ बजे साय तक ६३ घंठा होता 
है । इसी प्रकार कहीं पर सन्न पर्यन्त अध्यापनाम्यास चलता है 
अर्थात्‌ आधे समय तक अध्यापनाभ्यास व आधे समय सैद्धान्तिक 
कक्षाएँ और कही पर एक साथ महीने डेढ़ महीने केवल अध्यापनाभ्यास 
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कराया जाता है व उस समय सेंद्धांतिक कक्षाएँ नही लगाई जाती है और फिर 
शेष समय में केवल सैद्धान्तिक कक्षाएं ही लगाई जाती हैं । किन्हीं महाविद्यालयों « 
में सभी छात्रों का हर अध्यापन कालांश का परिवीक्षण करता अनिवायें 
होता है और कहीं पर सभी काछांशों में प्रत्येक अध्यापक का अध्यापना- 
भ्यास का परिवीक्षण नहीं किया जाता । कुछ महाविद्यालयों में एक विषय में 
एक कालाश मे दो था तीन छात्रों से अधिक को पाठ देने की अनुमति नहीं 
होती तो कही पर एक ही अध्यापक के मार्ग-निर्देशन में एक कालांश में इससे 
कई गुता अधिक छात्र पाठ दंते हैं। इस प्रकार समय विभाग में साम्य और 

« कोई मानक व्यवस्था न होने से कार्य भार के घंटे कम या अधिक निधधारित हो 
जाते है। इस स्थिति के निराकरण के किए निम्नाकित उपाय किए जाने 
चाहिए--- 

१, हर स्तर के अध्यापक के सामान्य महाविद्यालय के अध्यापक की तरह 
ही कार्य ;के घंटे निश्चित किए जाएँ और उससे अधिक घंटों का 
अध्यापन व परिवीक्षण कार्य न दिया जाए। 

२. जिन महाविद्यालयों में कार्यभार बहुत कम रहता है, उसके कारणों 
का पता लगाया जाए और समय-विभाग चक्र को इस प्रकार व्यव- 
स्थित किया जाए कि एक उचित सीमा तक सभी को काम मिल 
जाए ।॥ 

३, शिक्षक-प्रशिक्षण महाविद्यालयों में कार्य की मानक स्थिति तय की 
जानी चाहिए । जेसे एक कालांश में अध्यापक कितने छात्रों के अध्या- 
पत्ाम्यास का परिवीक्षण करे ? क्‍या प्रत्येक छात्र का प्रत्येक पाठ 
परिवीक्षित हो या नहीं । यदि नही तो कुल में से कितने परिवीक्षित 
अवद्य होने चाहिए ? प्रत्येक सैद्धान्तिक विषय को कितने कालांश 
दिए जाएं ? आदि कई ऐसे प्रश्न हैं जिन पर विचार होना चाहिए । 
स्थिति में स्थान विशेष पर थोड़ा परिवतंत तो किया जा सकता है 
पर ऐसी स्थिति न हो कि कहीं तो सप्ताह में २ घंटा हो अध्यापन 
करना पड़े और कहीं २४ घंटा । 


एम. एड. के छात्रों के अनुसंधान निर्देशन के बारे में भी कोई समा- 
नता नहीं है। प्रत्येक अध्यापक को जितने छात्रों का निर्देशन करना पड़ता है 
यह अगले पृष्ठ की तालिका से स्पष्ट है-- 


माध्यम्रिक शिक्षक-प्रशिक्षक २१ 


तालिका संख्या ४५ 
शिक्षक-प्रशिक्षण महाविद्यालयों मे एम, एड. छात्रों का अनुसधान निर्देशन 


फ् 





विश्वविद्यालय राजकीय अराजकीय 
प्रधानाचा ये की मिल लक 
प्रोफेमर २-१० १-६ ३-२५ 
रीडर १-६ १-३ ६-८ 
लेक्चरर १-६ १-६ श्नप्‌ 





अराजकीय शिक्षक-प्रशिक्षण महाविद्यालयों मे प्रोफेसर को अधिकतम 
१५, रीडर को ८ और लेक्चरर को ५ छात्रो का निर्देशन करना पड़ता है । 
विश्वविद्यालयों और राजकीय महाविद्यालयों मे स्थिति लगभग समान है, वहाँ 
१ से ६ छात्रों को निर्देशन करना पड़ता है। यह कार्य अध्यापन व परिवीक्षण 
कार्य के अतिरिक्त होता है। चूंकि एम. एड. के पाठक्रम में शोध विषय पर 
काफी बल होता है अतः इतने अधिक संख्या में छात्रों के निर्देशन का कार्य 
काफी कठिन होता है । या तो अध्यापकों को बहुत अधिक कार्य करना पड़ता 
है या फिर वे इतने अधिक छात्रों को समुचित रूप से निर्देशन नही दे सकते । 
ऐसी स्थिति मे कोई अच्छे स्तर की कल्पना नही की जा सकती ॥। विश्व- 
व्द्यालयों को सीमा निर्धारित करनी चाहिए कि कोई भी अध्यापक ४ या ५ 
छात्नों से अधिक का निर्दशन नहीं कर सकता। इस तरह जहाँ एक ओर 
अध्यापकों का कार्य भार कम होगा वहाँ दूसरी ओर शोधकारयें का स्तर भी 
बढ़ सकेगा । 

उपरोक्त सभी असमानताओं और न्यनताओं का शीघ्र समाधान होना 
चाहिए। यह स्पष्ट है कि शिक्षक-प्रदशिक्षको के स्तर व सेवा स्थितियों में 
सुधार को अत्यन्त आवश्यकता है। जितना शीघ्र यह कार्य होगा उतनी ही 
शीघ्रता से गुणात्मक सुधार की आशा की जा सकेगी । 





श्र 
प्राथमिक शिक्षक-प्रशिक्षक 





पिछले अध्याय में शिक्षक-प्रशिक्षण महाविद्यालयों के शिक्षक-प्रशिक्षकों 
की योग्यता, चुनाव, अध्यापन-अनुभव, कार्यभार आदि के सम्बन्ध में चर्चा की 
गई थी । शिक्षक-प्रशिक्षण विद्यालयों के बारे में राष्ट्रीय शेक्षिक अनुसंघान व 
प्रशिक्षण परिषद्‌ ने सन्‌ १६६६ में सर्वेक्षण किया था। इस अध्याय में इन 
विद्यालयों के शिक्षक-प्रशिक्षकों की योग्यता, चुनाव, अध्याप न-अनुभव, कार्यभार 


आदि के सम्बन्ध में चर्चा कीजा रही है। आँकड़े उसी सर्वेक्षण पर 
आधारित हैं । 


सन्‌ १९६६ के सर्वेक्षण के लिए १५४८ प्राथमिक शिक्षक-प्रशिक्षण 
विद्यालयों को प्रश्नावली भेजी गई थी, जिनमें से १०९५ (७०.६ प्रतिशत) 
प्रश्नावलियाँ पुनः प्राप्त हुई। ४५३ (२६.४ प्रतिशत) विद्यालयों ने उत्तर 
नहीं दिया । सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ कि ४९.३ प्रतिशत विद्यालय शहरी क्षेत्रों में 
ओर ५०.७ प्रतिशत विद्यालय ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं। ६७ प्रतिशत 
विद्यालय राज्य द्वारा संचालित हैं, ३२ प्रतिशत अराजकीय परन्तु राज्य द्वारा 
सहायता प्राप्त है और १ प्रतिशत विद्यालय अराजकीय क्षेत्र में हैं परन्तु उन्हें 
राज्य द्वारा सहायता नहीं मिलती। केरल, तमिलनाड और महाराष्ट्र में 
राजकीय विद्यालयों की तुलना में अराजकीय विद्यालय अधिक हैं । समस्त 
विद्यालयों में ५८.० प्रतिशत पुरुषों के, २६.० प्रतिशत महिलाओं के और १६ 
प्रतिशत सह-शिक्षा वाले विद्यालय हैं । 

इन विद्यालयों में अध्यापकों की संख्या, उनकी शैक्षिक योग्यता और 
कार्यभार आदि सभी स्थानों पर समान नहीं है। बहुत से स्थानों पर तो 
न्यूनतम योग्यता के अध्यापक ही उपलब्ध नहीं हैं | ऐसी स्थिति में उनके 


द्वारा दिए जाने वाले प्रशिक्षण के स्तर की कल्पना आसानी सेकी जा 
सकती है । 
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योग्यता 

सामान्यतया शिक्षक-प्रशिक्षणः विद्यालयों के प्रधानाध्यापक और 
अध्यापक के लिए समान न्यूनतम योग्यता निर्धारित की हुई है--स्नातक के 
साथ शिक्षा-स्नातक की उपाधि | न्यूनतम योग्यता बी. ए. बी. एड. होने पर 
भी असम, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान में बहुत से विद्यालयों 
में इससे उच्च योग्यता के अध्यापक हैं। असम, केरल, मध्यप्रदेश और 
महाराप्ट्र के कुछ विद्यालयों में न्यूनतम योग्यता से कम योग्यता वाले अध्यापक 
भी कार्य कर रहे हैं । मध्यप्रदेश में तो ४८ प्रतिशत प्रधानाध्यापक न्यूनतम 
योग्यता से भी कम योग्यता के है । ऐसे ही कुछ विद्यालय असम, केरल और 
महाराष्ट्र में हैं। राजस्थान में ८३.७ प्रतिशत प्रधानाध्यापक न्यूनतम योग्यता 
से उच्च योग्यता प्राप्त हैं। प्रायः सभी राज्यों में इन विद्यालयों के प्रधाना- 
ध्यापक बेसिक शिक्षा में विशेष योग्यता प्राप्त हैं। किसी विद्यालय में 
प्रधानाध्यापक या उप-प्रधानाचाय का पद नहीं है | शिक्षक-प्रशिक्षण विद्यालयों 
में सैद्धान्तिक विषय पढ़ाने वाले अध्यापकों के अतिरिक्त शारीरिक शदिक्षा, 
उद्योग व कला के ध्रध्यापक होते है। इन अध्यापकों की योग्यता सेकण्डरी 
परीक्षा के साथ अपने विषय का प्रमाण-पत्र या डिप्लोमा होती है'। इन 
अध्यापकों के पास प्रायः शिक्षा का प्रमाण-पत्र या उपाधि नहीं होती । कुछ 
अहिन्दी प्रदेशों मे हिन्दी अनुदेशक भी नियुक्त किया जाता है। बंगाल में 
हिन्दी अध्यापक स्नातक अवश्य होता है। 


शिक्षक-प्रशिक्षण विद्यालयों में प्रवेश के लिए छात्र की न्यूनतम योग्यता 
सेकण्डरी परीक्षा है। आजकल शिक्षा के प्रसार के साथ-साथ अधिक संख्या में 
हायर सैकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण छात्र आने लगे हैं। राजस्थान में तो इन 
विद्यालयों में प्रवेश की न्यूनतम योग्यता हायर सेकण्डरी कर दी है। अन्य 
राज्यों में भी हायर सैकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण कर छात्र शिक्षक-प्रशिक्षण 
विद्यालयों में प्रवेश लेते लगे हैं। हायर सेकण्डरी कक्षाओं को पढ़ाने वाले 
अध्यापक अपने विषय में अधिस्नातक होते हैं। शिक्षक-प्रशिक्षण विद्यालयों के 
अध्यापकों की न्यूनतम योग्यता यदि स्नातक ही है तो यह बड़ी विचित्र 
स्थिति है--हाथर सैकण्डरी छात्र को अधिस्नातक योग्यता के अध्यापक पढ़ाएं 
ओर हायर सेकण्डरी उत्तीर्ण कर लेने के बाद आगे का दोवर्षीय प्रशिक्षण 
स्नातक अध्यापक दें। प्रशिक्षण में अब विधियों के अतिरिक्त विषयवस्तु का 
पाठ्यक्रम भी सम्मिलित क्रिया गया है, भतः परिवर्तित परिस्थिति में स्तातक 
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अध्यापक अपने विषय के साथ न्याय नहीं कर सकता ! इसीलिए शिक्षा 
आयोग ने भी अनुच्छेद ४.४६ में यह सिफारिश की कि शिक्षक-प्रशिक्षण 
विद्यालयों के अध्यापक की शैक्षिक योग्यत्ञा एम.ए. कर दी जानी चाहिए। 
राजस्थान में तो १ अप्रेल, १९६६ से ही इन विद्यालयों के अध्यापकों की 
न्यूवतम योग्यता किसी विषय में अधिस्तातक के साथ शिक्षा की उपाधि कर 
दी गईं है। अन्य राज्यों की भी शैक्षिक योग्यता में शीघ्र वृद्धि हो जानी 
चाहिए । 

अध्यापकों की शैक्षिक योग्यता के सम्बन्ध में दूसरी समस्या यह है कि 
वे शिक्षा में स्तातक तो होते हैं, पर वे माध्यमिक विद्यालयों के लिए प्रशिक्षित 
होते हैं। परिणाम यह होता है कि वे प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों को 
प्रशिक्षित करने के लिए स्वयं अधेप्रशिक्षित होते हैं। कुछ वर्ष पूर्व राष्ट्रीय 
दक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद्‌, नई दिल्ली ने प्राथमिक शिक्षक- 
प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए एक वर्ष का डिप्लोमा पाठ्यक्रम 
आरम्भ किया था, पर शीघ्र ही उसे बंद कर दिया। या तो इस प्रकार के 
पाठ्यक्रम चलें और राज्य सरकार अध्यापकों को प्रशिक्षण के लिए राज्य 
व्यय पर प्रति-नियुक्त करें या फिर बी.एड. में ही प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में 
विशेष योग्यता पाठ्यक्रम पर बल दिया जाए और उन्हीं को इन विद्यालयों में 
शिक्षक-प्रशिक्षक नियुक्त किया जाए जो यह योग्यता प्राप्त कर लें। जब तक 
प्राथमिक शिक्षा की विशेष योग्यता पर बल नहीं होगा, ऐसे अध्यापक ही 
प्राथमिक प्रशिक्षण का काये करेंगे जो स्वयं माध्यमिक शिक्षा में प्रशिक्षित 
हैं। एक अन्य उपाय यह भी हो सकता है कि इन अध्यापकों को निरन्तर 
प्राथमिक छिक्षा के सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए भेजा जाए, 
ताकि कुछ समय में. ही उनका प्राथमिक शिक्षा में अनुस्थापत हो जाए। शिक्षा 
आयोग ने भी इस पर बल दिया है कि इन प्रशिक्षण शालाओं के शिक्षकों को 
प्राथमिक अध्यापकों के प्रशिक्षण की विधि का यथेष्ट प्रशिक्षण मिलना चाहिए 
ओर इस प्रशिक्षण के लिए विशेष अनुस्थापन और आगमन पाठ्यक्रमों का 
आयोजन किया जाता चाहिए, जिसमें प्राथमिक शाला के कार्य का अनुभव भी 
शामिल हो । 
चुनाव 

शिक्षक-प्रशिक्षण विद्यालयों के लिए अध्यापकों का चुनाव प्रायः 
माध्यमिक विद्यालयों से किया जाता है । इन विद्यालयों में अध्यापकों की वेतन 
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,गेंखला या तो माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों के समकक्ष या उससे कुछ 
अधिक होती है, अतः निश्चित ही है कि इन पदों पर पदोन्नतियाँ माध्यमिक 
शिक्षकों से ही होगी। जैसा कि कहा जा चुका है कि इस अध्यापकों का 
प्रशिक्षण भी माध्यमिक विद्यालयों के लिए हुआ है व. अनुभव भी माध्यमिक 
विद्यालय में शिक्षण का होता है, अतः प्राथमिक शिक्षा का प्रशिक्षण देने के 
लिए पूरी तरह सक्षम नहीं होते । यह फिर विवाद का विषय हो सकता है 
कि यदि प्राथमिक शिक्षकों में से ही चुन कर शिक्षक-प्रशिक्षक बनाए जाएँ तो 
प्रशिक्षण के स्तर की रक्षा भी हो सकेगी या नहीं ? क्योंकि इसके लिए एम. 
ए., बी. एड. शिक्षक चाहिए क्षौर इस योग्यता के शिक्षक प्राथमिक शालाओं 
से उपलब्ध नहीं होंगे । यह भी कहा जा सकता है कि प्राथमिक विद्यालयों के 
शिक्षकों के वेतनमान और न्यूनतम योग्यता सेकण्डरी या हायर सैकण्डरी होने 
के कारण उच्च योग्यता प्राप्त अध्यापक प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में प्रवेश 
नहीं करेगा। समस्या वास्तव में जटिल है। करना यही होगा कि योग्य एम. 
ए. बी. एड. अध्यापकों का चुनाव करें और फिर उन्हें प्राथमिक शिक्षण व 
प्राथमिक विद्यालयों के परिवीक्षण का अवसर दें और बाद में उनकी नियुक्ति 
शिक्षक-प्रशिक्षण विद्यालयों में अध्यापक के रूप में करें । 


वेतनमान 

वेतनमानों के बारे में समानता नहीं है। भिन्न-भिन्न राज्यों में वेतन- 
मान अरूग-अलछग हैं ओर कई राज्यों में राजकीय व निजी विद्यालयों के वेतन- 
मानों में भी भिन्‍नता है। निम्नलिखित तालिका मे विभिन्‍्व राज्यों के वेतच- 
मान दिखाए गए हैं 
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पंजाब २५०-७५० (राजपत्रित) २५०-३०० 
२५०-३५० ११०-२५० 
राजप्थान २८५-८० ० १७०-२३२२५ 
उत्तर प्रदेश २५०-६०० १५०-३५० 
बंगाल ३५०-५२५ २२५-४६५ (राजकीय) 


२१०-४५० (अराजकीय) 
केन््र-शसित प्रदेश -+- न: 





पिछले पाँच वर्षों में कई राज्यों में वेतनमानों में परिवतंन हुए हैं 

परन्तु उनमें वृद्धि समकक्ष अन्य पदों को दृष्टि में रखकर ही हुई है। राज- 

स्थान में १-४६-६८ से २८५-८०० की वेतन-श्युखछा ३७५-८५० में बदली 

गई थी परन्तु शिक्षक-प्रशिक्षण की महत्ता को दृष्टि में रखकर इन विद्यालयों 

के प्रधानाचार्यों की वेतन श्रृंखछा में जुलाई सन्‌ १६७० में और वृद्धि की गई 
भोर उसे ६००-११०० की कर दी गई। शिक्षक-प्रशिक्षण त्रिद्यालयों के 

अध्यापकों की न्यूनतम योग्यता भी राजस्थान में एम. ए. बी. एड. कर दिए 

जाने से वेतन शंखला भी १७०-३८५ से बढ़ाकर २२५-५०२५ कर दी गई । 
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शिक्षक-प्रशिक्षण विद्यालय के अध्यापक का पद व प्रतिष्ठा हायर सैकण्डरी के 
पेस्ट ग्रेजुएट अध्यापक के समकक्ष ही है । 

तालिका संख्या १६ व उपरोक्त विवरण से ज्ञात होगा कि सबसे 
अच्छी वेतन श्ंखला राजस्थाव व असम में है और सबसे कम केरल में है । 
कुछ राज्यों में एक ही पद के लिए दो वेतनमान हैं | विभिन्‍न राज्यों में 
प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक के वेततमान भी भिन्‍त-भिन्‍न हैं । केरल, मध्य- 
प्रदेश, मैसूर और बंगाल में राजकीय और बअराजकीय विद्यालयों में वेतनमान 
समान नहीं है । बहुत से राज्यों में इन अध्यापकों के वही वेतनमान हैं जो 
माध्यमिक कक्षाओं को पढ़ाने वाले अध्यापको के होते है । 

शिक्षा आयोग (१६६६) के अनुसार 'शिक्षक-प्रशिक्षण विद्यालय के 
अध्यापकों के वेतनमान माध्यमिक स्कूलों के बराबर होते है और प्रायः उच्चतर 
माध्यमिक विद्यालयों के वेतनमानों से कम ही होते है । माध्यमिक सस्‍्कछों 
के अच्छे अध्यापक प्राथमिक प्रशिक्षण शालहाओं में काम करना पसन्द नहीं 
करते क्योंकि वहाँ ट्यूशन मिलने की गृजाइश नही होती और काम की 
मात्रा भी बहुत होती है । इन संस्थाओं के कुछ अध्यापक निरीक्षक वर्ग में 
से चुन जाते हैं। उनमें भी जिन अच्छे निरीक्षकों को अपने काम में ही उन्नति 
के अवसर अधिक दिखाई देते हैं वे अध्यापक बनने को आक्ृष्ट नहीं होते । ये 
बाधाएँ तब दूर हो जाएँगी जब संस्थाओं का स्तर कालेजों के समकक्ष कर 
दिया जाएगा ।! 

यह तो स्पष्ट ही है कि शिक्षक-प्रशिक्षण विद्यालयों के अध्यापकों के 
वेतवमान” उनके कायें व पद के अनुरूप नहीं हैं । आवश्यकता तो इस बात की 
है कि उनके वेतनमान उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों से भी अधिक हों । 
कारण भी स्पष्ट ही है | योग्यता उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों 
के समकक्ष होने से वेतनमान उनसे कम तो होने ही नहीं चाहिए। यदि 
वेतनमान वराबर भी रखे जाएँ तो भी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के 
अच्छे अध्यापक शिक्षक-प्रशिक्षण विद्यालयों में काम नहीं करना चाहेंगे क्‍योंकि 
एक ओर तो इन विद्यालयों में कार्यभार अधिक होता है और दूसरी ओर 
जो लाभ उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में प्राप्त होता है व जिसकी ओर 
शिक्षा आयोग ने भी संकेत किया है, वह लाभ शिक्षक-प्रशिक्षण विद्यालयों में 
नहीं मिलता । इन दोनों दृष्टियों से शिक्षक-प्रशिक्षण विद्यालयों के अध्यापकों 
का वेतनमान उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों के वेतनमान से 
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थोड़ा अधिक होना चाहिए | यदि वेतनमान समान रखा जाए तो दो वाधषिक 
वेतन वृद्धियों के बराबर विशेष भत्ता दिया जाना चाहिए। शिक्षक-प्रशिक्षण 
विद्यालयों में अच्छे अध्यापकों को आकर्षित करने और उन्हें वहाँ बनाए रखने 
के लिए इसके अतिरिक्त और कोई सरल उपाय नहीं है । 
छात्र-अध्यापक श्रनुपात 

विभिन्‍न राज्यों में इन विद्यालयों में अध्यापकों की संख्या में भी 
भिन्‍तता है। कई राज्यों में आवश्यकता से कम संख्या है और कई राज्यों में 
तो उद्योग, कला व शारीरिक शिक्षा अध्यापकों को भी अकादमिक स्टॉफ में 
गिना जाता है और वे छात्रों की व्यावसायिक शिक्षा का निर्देशन भी करते 
हैं। उत्तरप्रदेश में स्टॉफ की संख्या सभी विद्यालयों में समान है--१ प्रधाना- 
चाय, ५ प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक और ५ स्नातक से कम योग्यता वाले 
अध्यापक । राजस्थान में भी प्रधानाचायें के अतिरिक्त ६ प्रशिक्षित अधि- 
स्तातक व ३ कला, शारीरिक शिक्षा व उद्योग के अध्यापक होते हैं। सर्वेक्षण 
के आधार पर छात्र-अध्यापक अनुपात विभिन्‍न स्थानों पर १: १० से १: ४० 
पाया गया । इन विद्यालयों के लिए १: १० से १: १५ तक का भनुपात तो 
सन्तोषजनक ही माना जाना चाहिए परन्तु इससे अधिक अनुपात में प्रभावी 
प्रशिक्षण नहीं हो सकता । अधिक अनुपात होने का एक कारण यह भी हो 
सकता है कि हर विद्यालय में ४ या ५ अध्यापक शारीरिक शिक्षा, उद्योग, 
कला आदि विषयों के होते हैं और वे छात्रों के अध्यापनाभ्यास का परिवीक्षण 
नहीं कर सकते व न ही अन्य सेद्धान्तिक कक्षाएँ ले सकते हैं इसलिए अन्य 
अध्यापकों पर कार्यभार बढ जाता है। जब सब स्तरों पर शैक्षिक योग्यता 
में वृद्धि हो रही है तो कला, उद्योग व शारीरिक शिक्षा अध्यापकों की योग्यता 
भी न्यूनतम रूप से स्तातक कर दी जानी चाहिए और नियुक्ति में उनको 
प्राथमिकता दी जानी चाहिए जो अपने विषय के प्रशिक्षण के साथ शिक्षा में 
स्तातक योग्यता प्राप्त हों । यदि ये अध्यापक भी व्यावसायिक योग्यता प्राप्त 
हों तो छात्रों के अध्यापनाभ्यास के परिवीक्षण में सहायता कर सकेंगे । एक 
ओर इनका कार्यभार भी अन्य अध्यापकों के समान होगा व दूसरी ओर 
अन्य अध्यापकों का कार्यभार कम होगा और छात्रों पर अधिक ध्यान दिया 
जा सकेगा । 
अध्यापन-प्रनुभव 

जेसा कि ऊपर छिखा जा चुका है शिक्षक-प्रशिक्षण विद्यालयों के 


प्राथमिक शिक्षक-प्रशिक्षक २९६ 


अधिकांश अध्यापकों को प्राथमिक कक्षाओं को पढाने का अनुभव नहीं है और 
न ही प्राथमिक विद्यालयों के परिवीक्षण का अनुभव है। उन्हें माध्यमिक या 
उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ाने का तो अनुभव है । भान्श्र प्रदेश के 
कुछ प्रधानाचायों को बेसिक स्कूलों या प्राथमिक शाल्लाओं में अध्यापन का 
अनुभव है व तामिलनाडु, महाराष्ट्र, मेसर, राजस्थान और बंगाल में कुछ 
प्रधानाचार्यों को १ से ८ वर्ष तक निरीक्षण का अनुभव है । अध्यापकों की 
स्थिति भी भिन्‍न-भिन्‍न है। कुछ अध्यापकों को प्राथमिक व माध्यमिक दोनों 
प्रकार के विद्यालयों में पढ़ाने का अनुभव है और कुछ को माध्यमिक विद्यालयों 


में काम करने का ही अनुभव है । 
इन विद्यालयों में नियुक्ति के लिए ही यह बन्धन लगा दिया जाए कि 


प्राथमिक कक्षाओं का अध्यापन अनुभव अनिवाये है तो योग्य अध्यापकों के 
मिलने में कठिनाई होगी । अच्छे अध्यापकों को चुन कर उन्हें इस पद पर 
रहते हुए ही प्राथमिक कक्षाओं के अध्यापन व निरीक्षण अनुभव की व्यवस्था 
की जा सकती है। राजकीय सेवा में बहुत से प्राथमिक अध्यापक अपनी 
दक्षणिक योग्यता में वृद्धि कर बी, ए., एम. ए, व बी. एड. होकर माध्यमिक 
विद्यालयों में पदोन्‍नति पाते है। इन अध्यापकों मे से भी चयन कर शिक्षक- 
प्रशिक्षण विद्यालयों के भध्यापक्त राजकीय संस्थाओं में तो नियुक्त किए ही 
जा सकते है । इस प्रकार योग्यत्ता और अनुभव दोनो की ही रक्षा की जा 


सकती है । 
कायभार 
शिक्षक-प्रशिक्षण विद्यालयों के अध्यापकों को मुख्यतया तीन कार्य 


करने पडते है--(१) अध्यापन, (२) अध्यापनाभ्यास का परिवीक्षण और 
(३) सहगामी प्रवृत्तियाँ व सामुदायिक जीवन में योग । इनके अतिरिक्‍त छात्रों 
के पाठों को शुद्ध करता, गृहकायें की जाँच करना, प्रदर्शन-पाठ देवा आदि कई 
प्रकार के कार्य होते ही हैं। भिन्‍न-भिन्‍न राज्यों में काये की मान्ना भिन्‍न-भिन्‍न 
है और यहाँ तक कि एक ही राज्य में अलग-अरूग विद्यालयों में कार्यभार में 
भिन्‍नता है ! महाराष्ट्र और केरल में तो प्रधानाचायों व अध्यापकों के अध्या- 
पन कार्यभार समान ही हैं। प्रधानाचायों को अध्यापन के अतिरिक्त परिवी- 
क्षण, प्रशासन, छात्रावास आदि कई अन्य कार्य भी करने पड़ते हैं। अध्यापकों 
को उपरोक्त तीन कार्यो के अतिरिक्त परीक्षा, प्रवेश, खेल, सांस्कृतिक 
प्रवृत्तियाँ आदि में भी काम करना पड़ता है | कला, उद्योग व शारीरिक शिक्षा 
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अध्यापक सेद्धान्तिक विषयों का अध्यापत और अध्यापनाभ्यास का परिवीक्षण 
नही करते । इस तरह उनके पास काम बहुत्त कम रहता है और अन्य अध्यापक़ों 
पर कार्यभार बढ़ जाता है। जैसा कि सुझाव दिया जा चुका है इन विशेष 
विषयों के अध्यापकों की शैक्षणिक व व्यावसायिक योग्यता में वृद्धि की जानी 
चाहिए या उन्हें अध्यापनाभ्यास के परिवीक्षण का विशेष प्रशिक्षण दिया जाकर 
छात्रों के परिवीक्षण का कार्य सौंपा जाना चाहिए ताकि अन्य अध्यापकों के 
कार्यभार में कमी हो सके और प्रशिक्षण का स्तर भी सुधरे । 

राजस्थान मे शिक्षक-प्रशिक्षण विद्यालयों के अध्यापकों के कार्यभार 
का निर्धारण करने के लिए सन्‌ १९७१ में श्रीमती भो. जोशी, निदेशक, राज्य 
शिक्षा संस्थान के संयोजकत्व में एक समिति का निर्माण किया गया था । 
समिति ने प्रधानाचायों और अध्यापकों के कार्यभार का विस्तार से अध्ययन किया 
और कायभार की वर्तमान स्थिति ज्ञात कर निम्नलिखित धिफारिशें की--- 
प्रधानाचाय का कार्य भार-- 

संस्था प्रधान को मुख्यतः कक्षाध्यापन और परिवीक्षण का दायित्व 
निभाना होता है। प्रशिक्षणालय की उन्नति के लिए उसके विभिन्‍न क्रिया 
कलापों तथा कार्यकर्त्ताओं के काय का उसके द्वारा सुनियोजित परिवीक्षण 
आवश्यक है इसलिए उसे वर्ष भर की परिवीक्षण योजना बनानी चाहिए। 
प्रधानाचायें को अध्यापन व परिवीक्षण के लिए न्यूनतम निम्नलिखित कालाश 
देने चाहिए-- 
(अ) अध्यापन कार्य--प्रति सप्ताह ४ काछांश. वर्ष के कुल कालांश १२० 
(आ) परिवीक्षण कार्य-- 
१--अभ्यास-पाठ परिवीक्षण 

१, प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी के पाठों का कम से कम एक पाठ का 


परिवीक्षण (दो छात्राध्यापकों का एक कालांश में) ६५ 
२. प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी के आलोचनात्मक पाठ का परिवीक्षण 

(एक काछाश में दो) द५ 
३, प्रत्येक अध्यापक के दो प्रदशन पाठों का अवलोकन १८ 
४. अध्यापकों द्वारा दी गई परिवीक्षण टिप्पणियों एवं 

छात्राघध्यापकों की पाठ योजनाओं का परिवीक्षण २२ 


(प्रतिमाह दो अनुदेशकों के क्रम से एवं लगभग २० 
छात्राध्यापकों का) 


प्राथमिक शिक्षक-प्रशिक्षक ३१ 


२- सैद्धान्तिक शिक्षण परिवीक्षण 
१, प्रत्येक अध्यापक के अध्यापन का परिवीक्षण प्रति माह एक 
कालाश 8० 
२. सत्रीय एवं लिखित कार्य का परिवीक्षण ५० 
३. पुस्तकालय एवं वाचनारूय का परिवीक्षण प्रति माह एक बार १० 


३- क्रियात्मक पक्षों का परिवीक्षण 


१. कार्यानुभव-प्रति माह एक बार १० 
२. चित्रकला-प्रति माह एक बार १० 
३. शारीरिक शिक्षा, खेल आदि प्रति माह एक बार १० 
४. सामुदायिक जीवच-प्रति माह एक बार .. १० 
४- अन्य कार्य 

१, अध्यापकों की वाषिक योजनाएं व सन्नीय प्रगति १८ 
२, विविध प्रायोजनाओं का परिवीक्षण एवं मूल्यांकच २४ 
३. कार्यालय तथा भण्डार का परिवीक्षण ४८ 
४. उत्सव, जयन्तियाँ आदि ३० 

६०० 


इस प्रकार लगभग २००/२३० कार्य दिवसों में अध्यापन न परिवीक्षण 
के ६०० कालांश निर्धारित करने से अकादमिक कार्य के लिए प्रतिदिन ३ 
कालांश का कार्यभार रहता है। यदि ३ कालांश अन्य प्रशासनिक कार्यों के 
लिए भी निर्धारित कर दिया जाए तो सप्ताह में ३६ कालांग अर्थात्‌ २४ 
घण्टों का कार्य होता है । 
प्रशिक्षकों का कार्यभार 

शिक्षक-प्रशिक्षण विद्यालयों में प्रशिक्षकों में से ६ प्रशिक्षक एम.ए., बी. 
एड, तथा अन्य तीन शारीरिक शिक्षा, चित्रकला एवं कार्यानुभव के प्रशिक्षकों 
के लिए अभी बी. एड. होना आवश्यक नहीं है, अतः कार्यभार निकालने में 
दोनों प्रकार के प्रशिक्षकों को अलग-अलग माना गया है. तथा इसमें प्रति सत्र 
६५ छात्राध्यापकों की कल्पना की गई है। 

प्रशिक्षणालयों में गणनानुसार रूगभग ५० कार्य दिवसों में विशेष कारये 
होंगे जिनमें लगभग सभी प्रश्षिक्षक काये करेगे । अतः उन्हें छोड़ कर शेष 


इ२ शिक्षक-प्रशिक्षण के सिद्धान्त व समस्याएँ 


लगभग १८० दिवसो का कार्यभार निम्नांकित विवरण के अनुसार रहेगा--- 








अपेक्षित कुल 


मा 
अभ्यास शिक्षण कालांश काछांश 





१-प्रथम सत्र के अभ्यास पाठ ६५ »८ ६१ कालांश ३९६९५ 
प्रति छात्राध्यापक ३१ » १ कालांश, 
२ कालांश ८ २ पाठ, 
चार कालांश » २ पाठ, 
तीन कालांश *८ ६ पाठ, 
कुल ३१--४- ८+ १८७० ६१ कालांश से 
द्वितीय सत्न के अभ्यास २६०० 
(४० पाठ » १ काछांश प्रति छात्राध्यापक से) 


न्‍सलमकपरमबनकननरकलसपकनेककपमकनन्‍पपनक। 


६५६५ 
प्रति कालांश ४ छात्राध्यापकों के पाठ 
देखने पर अपेक्षित कालांश १६४१ 


२-समालोचना के २६० पाठों के २६० 
लिए १ कालांश प्रति पाठ से 
तथा पाठों की समालोचवा हेतु 
१/२ कालांश प्रति पाठ से १३० 


३६० 


>> अल 


३-पाठों का मार्गेदर्शेत -- 
६५६५ पाठों के लिए १ कालांश में ६ से १०९४ 
४-प्रदर्श न-पाठ--- 
(१) प्रथम वर्ष (हिन्दी के ४, प्रत्येक अन्य ४ 
विषयों के १२, सम्पूर्ण दिवस १ ३८ ४ 


एक से अधिक कालांश ११८३ व 


संबंधित पाठ १५८२ कालांश से कुल २५ 
कालांश तथा इनकी समाछोचना हेतु | 
एक कालांश प्रति पाठ से १६ 


प्राथमिक शिक्षक-प्रशिक्ष क ३३ 


(२) हितीय वर्ष-हिन्दी, गणित, अंग्रेजी के १८ 
४ पाठों के १२ वैकल्पिक विषयों के 


३ पाठ ३से ६ तथा इनकी समा- ३६ 
लोचना के लिए १८ 
»-परीक्षा पाठ मार्गदर्शन १३०-छात्राध्यापकों २६० 


के लिए २ कालांश प्रति छात्राध्यापको से 
६-कतिपय विशिष्ट अनुभव प्रति छात्राध्यापक 

२ कालांश से इनमे सेद्धान्तिक चर्चाएँ ग्रुप्प 

में तथा व्यक्तिगत मार्गदर्शंत दिया जायेगा । 





२६० 
२७२५ 
कुल कार्य दिवस १८०से प्रतिदिन के कालांश-२०,७५ 
प्रति प्रशिक्षक कार्य भार -- ३.४५ 
न्‍न्३े५ कालाश 


सेद्धान्तिक शिक्षरप 
इन प्रशिक्षको को सामान्य विषयों के साथ ही वेकल्पिक विषयों का 


भी अध्यापन करना होगा । अपेक्षित कालांश इस प्रकार रहेंगे :- 
प्रथम सत्र द्वितीय सत्र 





शिक्षा सिद्धान्त जे ६५ 
शिक्षा मनोविज्ञान ८५ १०५ 
हिन्दी श्ड५ १२५ 
गणित १०० १०० 
सामाजिक विज्ञान १०० - 
सामान्य विज्ञान १०० कु 
अंग्रेजी १३० १२५ 
वेकल्पिक (२) न २०० 
कतिपय विशिष्ट अनुभव न ३५ 
७७० ७८५ 


दूनमें से ११० कालाश आनायें हारा लिये जाएँगे तथा दोष १४४५ 
कालांश १८० दिनों में ६ अनुरेश+ हेंगे । इस प्रकार सेद्धान्तिक शिक्षण का 


३४ शिक्षक-प्रशिक्षण के सिद्धान्त व समस्याएँ 


कार्यभार प्रति प्रशिक्षक १.३३ कालांश रहेगा और प्रायोगिक तथा सेद्धान्तिक 
शिक्षण प्रति प्रशिक्षक ३.५+१.३३८४ ८३ अर्थात्‌ ५ कालांश रहेगा। 
प्रतिदिन ५ कालांश का अर्थ है ३ घण्टा व २० मिनट । 

आन्तरिक एवं बाह्य मूल्यांकन, पाठ तेयारी व कक्षा तथा गृहकायें 
की जाँच का समय इसके अतिरिक्त रहेगा। 
अन्य तीन प्रशिक्षकों का कार्यभार :-- 
१. शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षक 


कुल कार्य दिवस १८० में प्रातः या सायं १ कार्लांश १८० कालांश 
पी, टी. या खेल । 
सैद्धान्तिक शिक्षण दोनों सत्रों के लिए १४५ काछांश 
प्रायोगिक शिक्षण ६५८ ३७७१९५ -+# ४ ४8 2१ 
प्रायोगिक पाठ व मार्गदर्शन १६९५ -+ ६ ३२ ,, 
कुल कालांश ४०६ 

प्रति कार्य दिवस भार--- २.२५ कालांश 
२. खिन्नकला प्रशिक्षक 
सेद्धान्तिक शिक्षण दोनों मंत्री भे -- २७५ कालांश 


(चित्रकला तथा प्रशिक्षण सामग्री मार्ग दर्शन + हित) 
वेकल्पिक चित्रकुछा 





१०० १9 
प्रायोगिक शिक्षण ६५ ७८३५७ १९५ -+ ४ ४6 ह2 
प्रायोगिक पाठ मार्गदर्शन १६९५ -+ ६ ३२ 

कुल कालांश ४५६ ,, 
प्रति कार्य दिवस भार --- न 
३. कार्यानभव प्रशिक्षक 
दद्धान्तिक एवं क्रियात्मक शिक्षण (दोनों सत्रों में) २७५ कालांश 
प्रायोगिक शिक्षण ६५+८३ -+ १६५ -+ ४ ४8 .,, 
प्रायोगिक पाठ मार्गदर्शन १६९५ -+ ६७-३२ कालांश ३२ ,, 


पुस्तकालय अध्ययन में सहयोग 


कुल कालांश ४२६ ,, 
प्रति कार्य दिवस भार २.३६ कालांश 


प्रथमिक शिक्षक-प्रशिक्षक ३५ 


कार्यभार की असमानता को दृष्टि में रख कर समिति ने सिफारिक्ष 
की कि शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालयों में कार्य करने वाले सभी प्रशिक्षक बी. एड. 
होने चाहिए, जिससे अभ्यास शिक्षण का कार्य सुविधापूवंक आयोजित हो सके 
तथा प्रशिक्षकों का कार्यभार भी लगभग समान रह सके । वर्तमान में जो 
प्रशिक्षक शारीरिक शिक्षा, कार्यातुभव एवं चित्रकला का विषय लेते हैं उचका 
बी. एड. होना आवश्यक नहीं है फलस्वरूप केवल ६ प्रशिक्षक ही अभ्यास 
शिक्षण का अधिकांश कार्यभार उठाते हैं। विभाग में शारीरिक शिक्षा, 
कार्यानुभव एवं चित्रकला के शिक्षक हैं जो बी. एड. भी कर चुके हैं, उन्हें 
शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालयों में स्थानान्तरित करना तथा जो प्रशिक्षक बी. एड. 
नहों हैं, उन्हें उन्हें अन्यत्र माध्यमिक विद्यालयों में प्रतिनियुक्त किया जाना - 
उचित होगा । 

प्राथमिक शिक्षा समस्त शिक्षा की पहली सीढ़ी है और बहुत से छात्र 
तो इसे ही पूरा कर व्यवसाय में चले जाते हैं। यह आवश्यक है कि इस 
स्तर पर ऐसी शिक्षा दी जाए कि छात्र आगे जाकर एक सफल नागरिक बच 
सके । प्राथमिक शिक्षक बहुत ही योग्य व्यक्ति होने चाहिए जिनमें समस्याओं 
को हल करने की क्षमता व सूझ-बझ हो । प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षक का 
इस दृष्टि से महत्त्वपूर्ण कार्य है जिसे उसे अच्छी तरह निभाना है.। निश्चय ही 
इस व्यवसाय में योग्यतम व्यक्तियों को चुना जाना चाहिए ओर उन्हें ऐसे 
अवसर निरन्तर दिए जाने चाहिए कि वे उसका लाभ प्रशिक्षणा्थियों को 


है सके । 


१४ 


शिक्षक प्रशिक्षकों का 
सेवारत प्रशिक्षरण 


शिक्षकों और शैक्षिक प्रशासकों का सेवारत प्रशिक्षण सभी विकसित 
देशों में एक सामान्न कार्यक्रम बन गया है और इसे व्यावसायिक तेयारी व 
उन्‍नयन का अन्तरग अग॑ समझा जाता है । अब यह माना जा रहा है कि सेवा 
पूर्व का प्रशिक्षण चाहे कितना ही अच्छा क्‍यों न हो, इस नित नये परिवतंन के 
युग में सदा-सदा के लिए वह पर्याप्त नहीं हो सकता चाहे वह शिक्षक के लिए 
हो चाहे प्रशासक के लिए। आज ज्ञान के सभी क्षेत्रों में वृद्धि हो रही है, 
सांस्कृतिक व भौतिक परिवतंनों के साथ पाठ्यक्रम बदल रहे हैं, छात्र और 
अध्यापकों की सख्या में तीव्र गति से वृद्धि हुई है भौर शिक्षा, सीखने की प्रक्रिया, 
बाल व युवा मनोविज्ञान आदि व क्षेत्रों में हमारा ज्ञान बढ़ा है ऐसी 
अवस्था में शिक्षकों को उन परिवतनों से परिचित रखने की अत्यन्त आवश्य॑र्कता 
है। यदि विद्यालयों को नई चुनौतियों का भछी प्रकार सामना करने के लिए 
सक्षम बनाना है तो सबसे पहले शिक्षक प्रशिक्षकों को उन सब नये विचारों से 
परिचित रहना होगा । सयुकत राज्य अमेरिका के शिक्षक प्रशिक्षण आयोग 
(१६९३८) के अनुसार विद्यालयों मे शिक्षक का स्तर उसके अध्यापकों के व्यव- 
साय में आने के बाद के अनुभवों पर निर्भर €ोता है और इस तरह अध्यापकों 
का प्रभावों कार्य मुख्य रूप से इस बात पर निर्भर होता है कि कार्य करते हुए 
उन्हें किन स्थितियों जौर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है! । इसका यह 
अर्थ है कि अध्यापक कार्य करते हुए सीखता है । कायेरत अध्यापक को कक्षा में 
नई-नई स्थितियों का सामना करना पडता है और उन परिस्थितियों के फल-- 
स्वरूप वह अपने मे नई क्षमताओं और कौशल का विकास करता है । यह काये 
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वास्तविक सेवा के पूर्व सम्भव नहीं है चाहे उसका सेवा पूर्व प्रशिक्षण कितना 
है| अच्छा रहा हो । यह बात शिक्षक प्रशिक्षक के लिये भी उतनी ही सही है । 

अध्यापकों के सेवारत प्रशिक्षण की महत्ता यद्यपि स्वीकार तो काफी 
पहले की गई परन्तु इस सम्बन्ध मे समुचित कार्यवाही का आरम्भ स्वतन्त्रता 
के बाद ही हुआ है । माध्यमिक शिक्षा आयोग (१९५३) ने पहली बार बल- 
पूर्वक यह बात कही कि चाहे सेवा पूव्व का प्रशिक्षण कितना ही उत्तम क्‍यों न 
हो वह अपने आप में उत्तम अध्यापक तैयार नही कर सकता । बह तो ज्ञान, 
कोशल और अभिवृत्तियाँ उत्पन्न कर अध्यापक फो इस योग्य बनाता है कि 
वह आत्मविश्वास और कुछ पूर्व अनुभव के आधार पर अपना काय आरम्भ 
कर सके । सेवारत प्रशिक्षण के क्षेत्र मे सबसे पहला व्यवस्थित प्रयत्त १९५५ में 
हुआ जबकि अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद्‌ की स्थापना की गई 
और २४ शिक्षक प्रशिक्षण महा विद्यालयों मे सेवा प्रसार विभाग आरम्भ हुए । 
इनके कार्य की प्रगति देखकर सन्‌ १९६२ में प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में भी 
३० सेवा प्रसार विभाग खोले गए । बाद में इनकी संख्या ४५ हो गईं। माध्य- 
मभिक व प्राथमिक शिक्षक के सेवारत प्रशिक्षण की तो आवश्यकता अनुभव की 
गई परन्तु शिक्षक प्र शिक्षकों के सेवारत पर प्रद्िक्षण कोई विद्येष ध्यान नहीं 
दिया गया। केवल यह मान लिया गया ,क्रि महाविद्यालय शिक्षकों के सेवारत 
प्रशिक्षण के लिये सक्षम हैं । ह 


माध्यमिक और प्राथमिक सेवा प्रसार विभागों की स्थापना से शिक्षक 
प्रशिक्षण संस्थाओं और सामान्य विद्यालयों का व्यवस्थित रूप से सम्पर्क हुआ 
और शिक्षक प्रशिक्षक सामान्य विद्यालयों की समस्याओं से अवगत होने लगे । 
यह भी ज्ञात हुआ कि प्रशिक्षण संस्थाओं और विद्यालयों की कार्य पद्धतियों में 
कितना अन्तर है । विद्यालयों को यह लाभ हुआ कि उन्हें शिक्षा में नये परि- 
बर्तनों की जानकारी होने लगी । शिक्षक प्रशिक्षकों को भी यह आभास हुआ 
कि यदि उन्हें विद्यालयों की प्रभावी रूप से सेवा करनी है तो अपनी अकादमिक 
और व्यावसायिक याग्यता में वृद्धि करणी चाहिए। इस तरह यह भावना 
बलवती हुई कि जिस प्रकार विद्यालय के अध्यापकों को निरन्तर सहायता की 
ओर स्वय विकास की आवश्यकता है, उसी तरह शिक्षक प्रशिक्षकों को भी 
अपने ज्ञान के विकास की आवश्यकता है । 
शिक्षक प्रांशक्षकों के सेबारत प्रशिक्षण के उद्ृश्य 

भारतीय शिक्षक प्रशिक्षक संघ द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुसार राष्ट्रीय 


३८ शिक्षक-प्रशिक्षक के सिद्धान्त व समस्याएँ 


दैक्षिक अनुसंघान और प्रशिक्षण परिषद्‌ ने प्रो. जे. के. शुक्ला के संयोजकत्व में 

शिक्षक प्रशिक्षकों के सेवारत प्रशिक्षण के बारे में एक समिति का गठन किया । 

समिति ने अपने प्रतिवेदन में सेवारत प्रशिक्षण के त्तिम्नलिखित उद्देश्यों का 

उल्लेख किया -- 

१--शिक्षक प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण कार्यक्रम उन्‍तत करने भर शेक्षिक 
विकास व आयोजन में नेतृत्व करने में सहायता करता, 

२--शिक्षक प्रशिक्षकों के ज्ञान मे निरन्तर वृद्धि करना ताकि वे देश व विदेश 
में शिक्षा को प्रगति और अपने विषय के नये ज्ञान से परिचित रहें, 

३---छिक्षक प्रश्षिक्षकों को स्वाध्याय, स्वमनन और स्वक्ृतृ त्व के लिए प्रेरित 
करना, 

४--शिक्षक प्रशिक्षण के क्षेत्र में प्रचलित विधियों के विश्लेषण और नई पद्धतियाँ 
आरम्भ करने में सहायता करना ताकि नई पीढ़ी के योग्य अध्यापक 
तैयार हो सकें, 

५--शिक्षक प्रशिक्षकों को पुराती अनुपबोगी पद्धतियाँ व विचार छोड़ने और 
नई वज्ञानिक पद्धतियाँ व विचार ग्रहण करने की ओर अग्रसर करना, 

६--शिक्षण समस्याओं को हल करने के लिए सहयोगी वातावरण तैयार 
करना व शिक्षक प्रशिक्षकों को अपने क्षेत्र में अनुसंधान के लिए प्रेरित 
करना, और 

७--शिक्षक प्रशिक्षकों में सही अभिवृत्ति का विकास करना ताकि राष्ट्रीय 
विकास का वृहत्तर कार्य योग्यतापू्वेंक निभा सकें । 


प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षकों का सेवारत प्रशिक्षण 


प्राथमिक शिक्षकों के सेवारत प्रशिक्षण की आवश्यकता बुनिय्रादी शिक्षा 
को राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार किये जाने के समय पहली बार अनुभव की 
गई । यह आवश्यक समझा गया कि सभी शिक्षक प्रशिक्षकों का बुनियादी 
शिक्षा में अभिनवन किया जाए। लगभग सभी राज्यों मे इन प्रशिक्षकों को 
बुनियादी शिक्षा का प्रशिक्षण दिया गया । इसके अतिरिक्त कोई नियमित 
कार्य क्रम आरम्भ नहीं हुए । सन्‌ १६६३ में पहली बार प्राथमिक शिक्षक-प्रश्षि- 
क्षण पर हुए अखिल भारतीय सम्मेलन में यह सिफारिश की कि प्राथमिक 
शिक्षक प्रशिक्षकों के लिये संगोष्ठियाँ, अध्ययनवृत्त, अभिनवन पाठ्यक्रम क्रादि 
की व्यवस्था की जानी चाहिए | इन संगोष्ठियों में पत्र-वाचन, प्रदर्शन पाठ, 
शोध काय के निष्कर्ष और अन्य समस्याओं पर चर्चा होनी चाहिए । 
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प्राथमिक शिक्षा पर मुकर्जी समिति ने अपने प्रतिवेदन में कहा--- 
प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षकों तथा प्रशापकों से साक्षात्कार करने पर हमने यह 
देखा कि उनमे से एक बहुत बड़ी सख्या अपने कार्य के लिए व्यावसायिक रूप 
से तेयार नहीं थी। जब उन्हें प्राथमिक्र शालाओं के परिवीक्षक तथा प्राथमिक 
शिक्षक संस्थाओं में प्रशिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था तो उन्हें प्राथ- 
मिक शिक्षा का एक तरह से कोई व्यावहारिक अनुभव ही नहीं था । उनमें से 
अधिकांश माध्यमिक अध्यापकों को प्रशिक्षित करने वाले महाविद्यालयों की 
उपज थे और केवल बी. एड, प्रशिक्षित थे | यह उपाधि माध्यमिक शिक्षा की 
आवश्यकताओं की पूति के निमित्त है और प्राथमिक शिक्षा की आवश्यकताओं 
की पूि नहीं करती | अतएवं यहु परम आवश्यक है कि उचित व्यावसायिक 
पाठ्यक्रमों का निर्माण क्रिया जाए जेसे प्राथमिक शिक्षा से सम्बन्धित प्रशासकों 
तथा शिक्षक प्रशिक्षकों को तैयार करने के लिए पूर्व सेवा कार्यक्रम | कोठारी 
शिक्षा आयोग ने भी यही बात कही--“अधिकांश अध्यापक माध्यमिक स्कूलों से 
ही चुनकर नियुक्त किये जाते हैं। स्वाभाविक है कि उनका प्रशिक्षण माध्यमिक 
स्कूलों की दृष्टि से हुआ होता है और परिणाम यह होता है कि वे प्राथमिक 
स्कूलों के अध्यापक्ों को प्रशिक्षित करने के लिए स्वय अधंप्रशिक्षित होते हैं । 


यह स्पष्ट है कि प्राथमिक शिक्षकों की आवश्यकताएँ और शिक्षक 
प्रशिक्षक की क्षमता में काफी अन्तर है| इसका परिणाम यह होता है कि वे 
अच्छा सेवापूर्व प्रशिक्षण नहीं दे पाते । सेवापूर्व का अच्छा प्रशिक्षण नहीं दे 
पाने से शिक्षक्रों के लिए सेबारत प्रशिक्षण की और अधिक आवश्यकता होती है 
ओर फिर सेवारत प्रशिक्षण की व्यवस्था भी वे हो विक्षऊ प्रशिक्षक करते हैं जो 
इसमें पूरी तरह सक्षम नहीं हैं। इस प्रकार यह चक्र चलता रहता है | ऐसी 
स्थिति में स्तर के उन्‍तयन की आशा नहों की जा सकती । 


सन्‌ १९६३ में भारतीय शिक्षक प्रशिक्षक संघ ने प्राथमिक शिक्षक 
प्रशिक्षकों और निरीक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए पाठ्यक्रम निर्माण हेतु 
एक समिति की स्थापना की थी । इस समिति ने निम्नलिखित एकवर्षोय 
पाठ्यक्रम निर्धारित किया । 
सेद्धान्तिक 
१--शिक्षा का समाजशास्त्रीय एवं मनोवेज्ञानिक आधार । 
२--पाद्यक्रम निर्माण के सिद्धान्त तथा अध्यापन में अनुसधान । 


९४० शिक्षम-प्रशिक्षण के सिद्धान्त व समस्‍्याएँ 


३--दौक्षिक अनुसंघान की तकनीक । 


४--प्राथमिक शिक्षा वी समस्याएँ । 
७५---प्राथमिक शिक्षा प्रशासन व परिवीक्षण या प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण । 


क्रियात्मक 

१--शिक्षण अभ्यास--बहु वक्षा शिक्षण और समवाय शिक्षण । 

२- सामाजिक शिक्षा कार्यक्रम आरम्भ करने के लिए सर्वेद्षाण 4 समाज की 
सहायता से समस्यात्रों के समाधान के प्रयत्त । 

३-बाल अध्ययन । 

४--कक्षा एवं विद्यालय के कार्य का मृल्यांकन करना । 

५---छात्राध्यापकों और अन्य शिक्षकों के अध्यापन कार्ये का परि क्षण । 

६--छात्र अभिलेख तेयार करना । 

७---संगोष्ठी, कार्य संगोष्ठी, अध्ययनवृत्त आदि की व्यवस्था करना । 

८--हस्तकला कार्य का अनुभव । 


समिति का मत था कि यह पाठ्यक्रम रन तकीत्तर स्तर का होना 
चाहिए क्योंकि बी. एड, उपाधि शिक्षक प्रशिक्षक एवं परिवीक्षक को ब्याव- 
सायिक क्षमता प्रदान करने में असमर्थ है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुमंघान एवं 
प्रशिक्षण परिषद्‌ ने इस योजना को कुछ परिवतेंनों के साथ स्वीकार किया 
और इसके अनुरूप दो पाठ्यक्रम आरम्भ किए-एक नौ माह का और दूसरा 
तीन माह की अवधि का । इस पाठ्यक्रप्तों से ३३ शिक्षक प्रशिक्षक छाभान्वित 
हुए | बाद में ये पाठ्यक्रम बन्द कर दिये गये और यह मत प्रकट किया गया 
कि इन्हें राज्य की आवश्यकतानुसार राज्य शिक्षा संस्थान को आरम्भ 
करने चाहिए । 

प्रार्थ मक शिक्षक प्रशिक्षकों के सेवारत प्रशिक्षण का कार्य राज्य शिक्षा 
संस्थानों की सन्‌ १६९६४ में स्थापना के बाद नियमित रूप से आरम्भ हुआ । 
इन शिक्षा संस्थानों का मुख्य उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा में गुणात्मक सुधार है । 
राज्य शिक्षा संस्थानों के निदेशकों के नवस्बर १६६४ में हुए सम्मेलन में गणा- 
त्मक सुधार के लिए संस्थानों के निम्नलिखित कार्य निश्चित किए गए--- 
१--जो शिक्षक प्रशिक्षक या परिवीक्षक पहली बार नियुक्त हुए हैं उनके 


लिए अधिष्ठापन प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, 


शिक्षक प्रशिक्षकों का सेवारत प्रशिक्षण ४१ 


२-शिक्षक-प्रशिक्षकों व परिवीक्षकों के लिए सेवारत प्रशिक्षण का आयोजन 
इस प्रकार करना कि प्रत्येक को पाँच वर्ष की अवधि में तीन माह का 
प्रशिक्षण प्राप्त हो जाए, 

३-शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए संगोष्ठी का आयोजन 
करना, 

४- स्वायत्तदापी संस्थानों के शिक्षा प्रशासकों के लिए संगोष्ठी और सम्मेलनों 
की व्यवस्था करना, 

५--पास के प्राथमिक विद्यालयों की समुन्नति हेतु सेवा प्रसार केन्द्र की 
स्थापना करना और राज्य के ऐसे ही अन्य केन्द्रों की देखरेख करता, - 

६--शिक्षक-प्रशिक्षण विद्यालयों के लिए सेवा प्रसार कार्य करना, 

७--विद्यालयी शिक्षा में स्वयं दोधकाये करता या अन्य संस्थाओं के साथ 
मिलकर शोधकारय को बढ़ावा देना, 

८-शिक्षा विभाग को शिक्षक-प्रशिक्षण कार्यक्रम को उन्नत करने में सहायता 
करना विशेष कर शिक्षक-प्रशिक्षण मण्डल की स्थापना व उम्के कार्य 
संचालन में, 

&-- अप्रशिक्षित शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए और प्रशिक्षित शिक्षकों 
की ज्ञान वृद्धि हेतु पन्नाचार पाठ्यक्रम आरम्भ करना, 

१०-दैक्षिक साहित्य का सजन जैसे पत्रिका निकालना, 

११-शिक्षा विभाग द्वारा समय-समय पर बताए गए कार्यत्रमों का मृल्यांकच 
करना, 

१२-पाठ्यपुस्तकों के सुधार में सहायता करना, 

१३-शिक्षा में सुधार के लिए प्रयोग करना, 

१४-पाठयक्रम, शिक्षण विधियाँ और सहायक उपकरणों में सुधार काये करना, 

१५-राज्य की जनता को शिक्षा प्रतार व गुणात्मक सुधार से परिचित करना 
ओर 

१६-शज्य के शिक्षा विभाग को दौक्षिक योजना बनाने और उसे क्रियान्वित 
करने में सहायता करना । 

इस प्रकार प्रत्येक राज्य शिक्षा संस्थाव ने अपने राज्य के शिक्षक- 

प्रशिक्षकों के सेवारत प्रशिक्षण का कार्य आरम्भ किया। राजस्थान राज्य 

शिक्षा संस्थान ने चार सप्ताहु के लिए प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षकों और 

प्राथमिक परिवीक्षकों के सम्मिलित सेवारत प्रशिक्षण की व्यवस्था की । एक 
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ही अवधि में शिक्षक प्रशिक्षक और परिवीक्षक्त को सम्मिलित प्रशिक्षण देने के 
आधार पर निम्नलिखित धारणाएँ थीं--- 


१--शिक्षक प्रशिक्षक का कार्य प्रशिक्षण विद्यालय स्तर पर समाप्व नहीं हो 
जाता, क्योंकि उभके द्वारा प्रशिक्षित अध्यापक विद्यालय में बाद में 
अध्यापन कार्य करता है । विद्यालयों में विशिष्ट स्थितियों में मार्ग दर्शन 
देने का कार्य प्रधानाध्यापक या निरीक्षक का होता है। इस प्रकार 
निरीक्षक भी शिक्षक प्रशिक्षक का कार्य करता है। प्रशिक्षक निश्चित 
स्थान पर काम करता है और परिवीक्षक अमणशील शिक्षक्ष प्रशिक्षक की 
भूमिका निभाता है। इन दोनों में से एक को अछहूग रखकर शिक्षक- 
प्रशिक्षण की कल्पना करना असम्भव है। 


२-शिक्षक प्रशिक्षक क्षेत्र व उसके अनुभवों से सामान्यतः रहित होता है । वह 
अपने कार्य की प्रेरणा उन आदरशों से लेता है जो विचारकों ने व्यक्त किए 
हैं। निरीक्षक क्षेत्र से अधिक निकट होता है व आदशों की क्रियान्विति 
देखता है । वास्तविकता को देखते हुए वह इतना व्यावहारिक बन जाता 
है कि बहुत बार आदर्श उसकी निगाह से ओझल हो जाते हैं। शिक्षक 
प्रशिक्षकों को यथार्थोन्मुख आदशंवादी ओर निरीक्षक्रों को आदर्शोन्मुख 
यथार्थवादी बनाने के लिए निक्रट लाने के यत्न जरूरी हैं । 


३-शिक्षक प्रशिक्षक और निरीक्षक को शिक्षको के सदर्भ में उत्पादक और 
उपभोक्ता कहना भी अनुपयुक्त नहीं होगा। शिक्षक प्रशिक्षण कार्य क्रम 
तभी गतिमान और थेन्नीय आवश्यकताओं के अनुरूप बना रह सकता है 
जब क्षेत्रीय कार्यकत्त म्रों और शिक्षक प्रश्िक्षक्रों का निकटतम सम्पर्क हो । 
ओर इसी प्रकार निरीक्षक भी गतिमान तभी हो सकता है जब तत्सस्बन्धी 


नवीनतम ज्ञान की सानकारी उसे मिलती रहे । इसलिये दोनों का सम्पर्क 
जरूरी है। 


कोठारी शिक्षा आयोग ने शिक्षक-प्रशिक्षण कार्यक्रम में अल्गाव दूर 
करते के क्रम में जो बिन्दु सुझाए हैं उनमें शिक्षक प्रशिक्षक व निरीक्षक के 
अलगाव दूर करने के पक्ष पर कुछ भी नही कहा गया है परन्तु राजस्थान राज्य 
क्षिक्षा संस्थात ने उचित ससझा कि विद्यालय सुधार कार्यक्रमों के नियोजन 


ओर क्रियान्विति में छिक्षक प्रश्षिक्षकों और निरीक्षकों का सम्मिलित कार्य 
आव ध्यक है। 


शिक्षक प्रशिक्षकों का सेवा रत प्रशिक्षण ४३ 


प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षकों के सेवारत प्रशिक्षण के लिए एक मात्र 
अभिकरण राज्य शिक्षा संस्थान ही है । राज्य शिक्षा संस्थान में जो अधिकारी 
इस कार्य को करे उन्हें भी प्राथमिक शिक्षा का गहन अध्ययन होना चाहिए । 
धायमिक शिक्षा में विशेषज्ञता प्राप्त किये बिना उनके द्वारा दिये गये सेवारत 
प्रशिक्षण का कोई विशेष फल नहीं होगा । 


माध्यमिक शिक्षक प्रशिक्षकों का सेवारत प्रशिनण 


माध्यमिक शिक्षक्रों के सेवारत प्रशिक्षण कार्य की महत्ता तो काफी 
पहले स्वीकार कर दी गई थी परन्तु माध्यमिक्र शिक्षक प्रशिक्षकों के सेवारत 
प्रशिक्षण के बारे में बहुत बाद में सोचा गया । शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों 
के शिक्षक प्रशिक्षक माध्यमिक शिक्षा में स्नातक उपाधि प्राप्त होते हैं अतः 
यही धारणा थी कि इस उपाधि के कारण वे माध्यमिक्र शिक्षकों को प्रशिक्षित 
करने के लिए भी सक्षम हैं | शिक्षक प्रश्षिक्षकों के सेवारत प्रशिक्षण की आव- 
इ्यकता के बारे में सबसे पहले बड़ोदा अध्ययन दल ने सिफारिश की “माध्यमिक 
शिक्षकों को प्रभावी सेवारत प्रशिक्षण देने के लिए यह आवश्यक है कि शिक्षक 
प्रशिक्षकों के सेवारत प्रशिक्षण का आयोजन किया जाए ।दुर्भाग्यवश 
अधिकत्र महाविद्यालयों में वेसे शिक्षक प्रशिक्षक नहीं है जैसे कि होने चाहिए । 
अकादमिक और व्यावसायिक दोनो क्षेत्रों में उनका ज्ञान पर्याप्त नहीं है । 
शिक्षा आयोग के अनुसार शिक्षक्र प्रशिक्षकों के पास दो स्नातकोत्तर उपाधियां 
होनी चाहिए-एक किसी अध्ययन विषय की और दूसरी शिक्षा विषय की और 
डाक्टर उपाधिधारियों का भी यथेष्ट अनुपात (कोई १० प्रतिशत) होना 
चाहिए | एम० एड० स्तर पर विद्येष विषय के रूप में या विशेष पाठ्यक्रम 
के रूप में शिक्षक-प्शिक्षण का विकास भी उनके द्वारा पढ़ा हुआ होना 
चाहिए । यदि इसे मानक समझा जाये तो ज्ञात होगा कि बहुत से महाविद्यालयों 
में इस योग्यता के पर्याप्त शिक्षक प्रशिक्षक नही हैं और इस सम्बन्ध में बहुत 
कुछ कार्य वी आवश्यकता है । ऐसे बहुत पे शिक्षक प्रशिक्षक है जिन्होंने स्वयं 
प्रशिक्षण भी वर्षो पहले लिया है जबकि उस समय की परिस्थितियों और आज 
की परिस्थितियों मे बहुत ही भिन्‍तता है। आज कई नग्रे विषय आरम्भ हो गये 
हैं जेसे सामाजिक अध्ययन, सामान्य विज्ञान आदि । सामाजिक अध्ययन विषय 
विश्वविद्यालयों में पढ़ाया नहीं जाता है अतः भूगोल, इतिहास, राजनीतिशास्त्र 
या अथंशास्त्र का अधिस्तातक इस पढ़ाता है। सामान्‍य विज्ञान भी विष्व- 
विद्यालय स्तर पर विषय नही है और सामान्य विज्ञान की विषयवस्तु और 
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शिक्षण विधियों का उस शिक्षक प्रशिक्षक को अध्यापन करना पड़ता है जिसने 
स्वयं ने इप विषय को नहीं पढ़ा है। इप्तलिए इन विषयों के शिक्षक प्रशिक्षकों को , 
विशेष सेवारत प्रशिक्षण की आवश्यकता है । प्रशिक्षण महाविद्यालयों के सर्वेक्षण 
(१९६५) से ज्ञात हुआ कि शिक्षक प्रशिक्षकों में केवल ५.१० प्रतिद्दत पी एच. 
डी., २१ ७० प्रतिशत एम. ए. एम. एड... १०.६८ प्रतिशत बी. ए. एम. एड, 
और ४१०६ प्रतिशत एम. ए. बी. एड ही हैं। इस प्रकार अधिकाश शिक्षक्ष 
प्रशिक्षकों के लिए अपनी योग्यता में वद्धि करने की आवश्यकता है | योग्यत्ता 
में वृद्धि के कई उपाय होते चाहिए । शिक्षक प्रशिक्षक स्वयं अनुसंघान कर पी. 
एच, डी. उपाधि प्राप्त करें और उनके लिए अभिस्थापन और अभिनवन 
पाठयक्नमों की व्यवस्था की जाये । क्षेत्र कई हो सकते है-मल्यांकन, पाठ्यक्रम- 
निर्माण, निर्देशन, होक्षिक आयोजन, शोक्षिक अर्थशास्त्र, दौक्षिक सांख्यिकी 
आदि । शिक्षा आयोग ने भी सिफारिश की कि शिक्षक प्रशिक्षकों के सेवारत 
प्रशिक्षण के लिए ग्रीष्मकालीन संस्थाओं के समुचित कार्यक्रम बबाए जाने 
चाहिए। 


राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंघान व प्रशिक्षण परिषद्‌ ने शिक्षक प्रशिक्षकों के 
सेवारत प्रद्िक्षण के लिए पहल की । अपने विभिन्‍न विभागों के द्वारा कई 
विषयों में नियमित पाठ्यक्रम और कई विषयों पर संगोष्ठियाँ और कार्य संगो- 
षिठयाँ क्रायोजित की । जिन विषयों में नियमित पाठ्यक्रम आरम्भ किए, वे 
इस प्रकार थे-(१) शैक्षिक अनुसंधान, (२) पूर्व प्राथमिक शिक्षा, (३) शैक्षिक व 
व्यावसायिक निदेशन, (४) प्रोढ़ व समाज शिक्षा, (५) दृश्य-श्रव्य शिक्षा, (६) 
मूल्यांकन आदि । कुछ विशेष पाठ्यक्रम शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों के 
प्रधानाचाये, सेवा प्रसार केन्द्रों के समन्वेता और मानद निर्देशकों के लिए भी 
आयोजित किये गये। इन पाठ्यक्रमों से लगभग १८३ शिक्षक्र प्रशिक्षक 
लाभान्वित हुए । सत्र १९६७-६८ में एम. एड. के बाद विशेषज्ञ तैयार करने 
के लिए एसोशियेटशिप पाठ्यक्रम भी परिषद्‌ द्वारा आरम्भ किया गया था। 
इनमे से अधिकांश पाठ्यक्रम समाप्त कर दिये गए हैं इसलिये कि इन्हें अब 
राज्य शिक्षा सस्थान चलाएँ । परिषद्‌ द्वारा तो अब केवल काय॑ संगोष्ठियों के 
माध्यम से ही सेवारत प्रशिक्षण दिया जाता है । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 
व्‌ उवत परिषद्‌ संयुक्त रूप से शिक्षक प्रशिक्षकों के लिए ग्रीष्मकालीन संस्थाक्षों 
की व्यवस्था करती है। भारतीय शिक्षा की समस्याएं, दौक्षिक मनोविज्ञान, 
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शैक्षिक अनुसंधान, विभिन्‍न विज्ञान विषय आदि कई क्षेत्रों में ग्रीष्मफालीन 
संस्थाओं का आयोजन हो चुका है| 
अब राज्य शिक्षा संस्थान भी माध्यमिक दिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने 
लगे हैं। राजस्थान शिक्षक प्रशिक्षण मण्डल ने निर्णय लिया था कि महा- 
विद्यालयों के शिक्षक प्रशिक्षक्रों के सेवारत प्रशिक्षण का काये भी राज्य शिक्षा 
संस्थान आरम्भ करें| इस >#र्णय के फलस्वरूप राजस्थान राज्य शिक्षा 
संस्थान ने १६७१ के ग्रीष्मावकादाय में राज्य के कभी शिक्षक प्रशिक्षण महा- 
विद्यालयों से कुछ चुने हुए शिक्षक्र प्रशिक्षकों की कार्यगोष्ठी आयोजित की । 
कार्यगोष्ठी ने प्रशिक्षण को उन्‍नत करने के लिये सिफारिशों की । प्रसन्नता का 
विषय है कि उन सिफारिशों में से अधिकांश को राज्य के दिक्षा विभाग ने 
स्वीकार किया और सभी सम्बन्धित महाविद्यालयों और विद्यालयों को 
तदनुमार कार्य करने का निर्देश दिया ; 
कुछ समस्याएं 

(१) आयोजित प्रयत्न--तीन पंचवर्षीय योजनाओं में शिक्षक-प्रशिक्षण 
के लिए कोई अछग से व्यवस्था नहीं थीं । वास्तव में शिक्षक प्रशिक्षकों कें 
सेवारत प्रशिक्षण की आवश्यकता भी बहुत देर से ही अनुभव की गई । इस 
कारण इसे आयोजित करने की व्यवस्थित प्रणाली का प्रादुर्भाव नहीं हुआ और 
न ही इसे नियमित रूप से आयोजित करने के लिये किसी भी स्तर पर संस्था 
की स्थापना की गई । राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण 
परिषद्‌ सेवारत प्रशिक्षण का कार्य कश्ती है परन्तु शिक्षक प्रशिक्षकों की 
संख्या, उनकी योग्यता और नित दये परिवतेनों को दृष्टि में रखते हुए वर्तमान 
व्यवस्था बिल्कुल ही अपर्याप्त है। यह अनुभव किया जा रहा है कि शिक्षकों 
के अच्छे सब!रत प्रशिक्षण की नितान्त आवश्यकता है तो उन्हें सेवारत प्रशिक्षण 
देने वाले शिक्षक प्रशिक्षकों को योग्यता में वृद्धि करना सबसे प्रथम काये होना 
चांहिए। इसे सुवारु रूप से क्रियान्वित करने के लिए पंचवर्षीय योजनाओं में 
अलग से व्यय को व्यवस्था होनी चाहिए। चूंकि शिक्षक-प्रशिक्षक भी विभिन्‍न 
स्तरों के हैं, ज॑से पुर्व॑ प्राथमिक, और प्राथमिक माध्यमिक शिक्षक प्रशिक्षक अतः 
इन तीनों के लिए अलग से सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित होने चाहिए । 
राज्य शिक्षा संस्थान प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षकों के सेंबारत प्रशिक्षण की 
व्यवस्था करती है परन्तु माध्यमिक शिक्षक-प्रशिक्षकों के लिए कुछ ग्रीष्मकालींन 
सस्थाओं या कुछ कार्यंगोष्ठियों के अतिरिक्त कोई सुविचारित व सुनियोजित 
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व्यवस्था नही है। आवश्यकता इस बात की है कि इस सम्बन्ध में योजना 
बनाई जाए व ऐसी नियमित व्यवस्था की जाए कि हर शिक्षक प्रशिक्षक को 
पांच वर्ष में दो-तीन माह ऐसे कार्यक्रमों में बिताने का अवसर मिल जाए । 


सेवारत शिक्षक-प्रशिक्षण पर प्रो. जे. के. शुवला की अध्यक्षता मे बची 
समिति ने सुझाव दिया कि देश मे नियमित सेवारत प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना 
की जानी चाहिए । ये केन्द्र प्रत्येक राज्य के लिए अलग-अलग हों व उन्हें राज्य 
शिक्षा संस्थान या विख्यात शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय से सम्बद्ध किया 
जाए। राष्ट्रीय स्तर पर यह केन्द्र राष्ट्रीय रैक्षिक अनुसधान व प्रशिक्षण 
* परिषद्‌ के शिक्षक-प्र शिक्षण विभाग से सम्बद्ध हो। इन केन्द्रों में शिक्षक- 
प्रशिक्षक और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों को उच्च सेवारत प्रशिक्षण दिया 
जाए । इन केन्द्रों की स्थापना के निम्नलिखित उद्देश्य होने चाहिए--- 


१--पाठ्यक्रम और शिक्षण सुधार के लिये कार्य करना, 

२--अच्छी विधियों के प्रदर्शन के लिये प्रदान केन्द्रों का कार्य करना, 

३--शिक्षक प्रशिक्षको व परिवीक्षण भधिकारियों को शिक्षक-प्रशिक्षण थ 
शिक्षण विधियों में प्रशिक्षित करना, 

४- दिक्षक-प्रशिक्षकों व परिवीक्षण अधिकारियो के लिए संगोष्ठियों, का्ये- 
संगोष्ठियों आदि का आयोजन करना, 


५--राष्ट्रीय शिक्षा ससथान के साथ मिलकर सेवारत प्रशिक्षण की योजना 
बनाना, 


६--राज्य में सेवारत प्रशिक्षण की समस्याओं के समाधान के लिए अध्ययच- 
दल बनाना, 

७--विषय-शिक्षण सुधार एवं अन्य व्यावसायिक कार्यों के लिए अध्ययन-वत, 
समूह आदि बनाना, 


८--कैन्द्र की सुविधाएँ शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालयों और महाविद्यालयों को 
उपलब्ध करना, 


६--अध्यापन साहित्य और अन्य उपकरणों का निर्माण करना और उसे क्षेतष 
में पहुंचाना और 


१०-सेवारत प्रशिक्षण के क्षेत्र में शोधकार्य करना और आगे के कायेत्रमों में 
उसका उपयोग करना । 
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समिति ने जिन उद्देश्यों का सुझाव दिया वे बहुत ही ब्यापक हैं । वेसे 
इन कार्यक्रमों का आयोजन किए बिना केवल शिक्षक प्रशिक्षकों के सेवारत' 
प्रशिक्षण का कार्य ही करते रहने से केन्द्र मुख्य घारा से अलग रहेगा । अतः 
प्रशिक्षण के साथ क्षेत्र के सुधार काये तो जुड़े ही रहने चाहिए। यह बात सही 
है कि जब तक नियमित केएद्रों की रथापना नहीं होगी, तब तक आवश्यकता 
ही अनुभव होती रहेगी, ठोस कार्य कुछ भी नहीं हो सकेगा | आशा की जाची 
चाहिए कि पांचवीं पंचवर्षीय योजना में शिक्षक प्रशिक्षकों के सेवारत प्रशिक्षण 
के बारे में योजना बद्ध तरीके से कार्य हो सकेगा । 

(२) कार्यक्रमों का चघयन--जो भी कार्यक्रम आज आयोजित होते हैं. 
उनके बारे में भी यह सुनने को मिलता है कि वे क्षेत्र की आवश्यकता को दृष्टि 
में रखकर आयोजित नहीं किये जाते । चूंकि कुछ वित्त की व्यवस्था होती है 
और कार्यक्रम आयोजित करने होते हैं अतः केवल आयोजित करने वालों की 
सुविधानुसार विषयों का चुनाव कर लिया जाता है। जब विषय भाग लेने 
वालों की समस्याओं पर आधारित नहीं होते हैं तो उनकी विषयों में कोई 
रुचि नहीं होती | प्रोफेसर एच. बी. मजूमदार ने इस समस्या के हल के लिए 
निम्नलिखित पदों का सुझाव दिया-- 


१--प्राथमिक व माध्यमिक हर्तर के शिक्षक प्रशिक्षकों की योग्यता, उनकी 
समस्याएं उनके द्वारा कमी अनुभव किए जाने वाले क्षेत्रों का सर्वेक्षण 
जाए । 

२--वतंमान कार्यक्रमों का इस दृष्टि से विश्लेषण किया जाए कि वे शिक्षक- 
प्रशिक्षकों की आवश्यकता की पूति किस सीमा तक करते हैं । 


३--उपरोक्‍्त विश्लेषण के आधार पर नये पादयक्रमों का निर्माण किया 
किया जाए । 


४--उन पाठ्यक्रमों के आधार पर प्रायोगिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित 
किए जाएँ । उनका मल्यांकन कर आवश्यकता हो तो संशोधन, परिवद्धन 
करें फिर उन्हें लागू किया जाए। 
५--उन कार्यक्रमों पर प्रति पांच वर्ष में पुनविचारं किया जाए 
आदय केवल इतना ही है कि जो भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएं 
वे क्षेत्र की आवश्यक्ता पर आधारित होने चाहिए । व्यवस्थित सर्वेक्षण कार्य 
तो आवश्यक है ही, यदि सुविचारित व आवश्यकतानुसार कार्यक्रम आयोजित 
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किए जाएँ तो उपस्थिति की समस्या भी नहीं रहेगी, शिक्षक प्रशिक्षक स्वयं 
ही रुचिपृवक भाग लेंगे । 


(३) अवधि--इन कार्यक्रमों के आयोजन में अवधि भी एक समस्या 
है। कार्यक्रम मुख्यतया दो प्रकार के होते हैं--अल्पकालिक एवं दीघेंकालिक । 
दीघकालिक कार्यक्म दो-तीन माह या इससे अधिक अवधि के द्वो सक्तते हैं 
और अल्पकालिक कार्यक्रम ८-१० दिन के । अल्पकालिक़ फार्यत्रमों के बारे में 
यह सोचा जाता है कि थोड़ी अवधि होने के कारण प्रशिक्षक्ों पर उनका 
अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता और वे छाभान्वित नहीं होते अतः कार्यक्रम अधिक 
अवधि के होने चाहिए ताकि नई संकल्पताओं और कुशलरूताओं को ग्रहण कर 
सके । यदि अधिक अवधि के कार्यक्रम होते हैं तो अधिकांश शिक्षक प्रशिक्षक 
जो अधिक आयु के हो चुकने से पारिवारिक कठिनाइयों के कारण अधिक 
समय तक अपने कार्य स्थान से दूर नहीं रह सकते । इस कारण मधिक अवधि 
वाले कार्यक्रमों में भाग लेना पसन्द नहीं करते । दोनों का मध्यम मार्ग ही 
उचित लगता है । यदि सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रम न तो इतनी कम अवधि 
के हों कि उनका प्रभाव न रहे ओर न इतनी अवधि के हों कि उसमें शिक्षक- 
प्रशिक्षक भाग हो व ले सकें, तभी प्रभावी रूप से कार्य हो सकेगा । अल्पा- 
वधि कार्यक्रम १०-१५ दिवस॑ के हो सकते हैं और दीर्घावधि कार्यक्रम एक 
माह की अवधि के । यदि दीर्घावधि प्रशिक्षण कार्यक्रम की अवधि एक से 
अधिक महीनों की आवश्यक ही हो तो उसके भी भाग कर दिए जाने चाहिए 
ओर ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि आगे के भाग कुछ समय के बाद 
आयोजित हों । 


(४) प्रशिक्षण का समय--कभी-कभी प्रशिक्षण कार्यक्रम उन दिनों में 
आयोजित किए जाते हैं जबकि विद्यालयों एवं महाविद्यालप्रों में विशष का ये 
होते हैं जैसे सत्र का आरम्भ या सत्र का अन्त आदि । कई ऐसे महाविद्यालय हैं 
जिनमें अध्यापनाम्यास का कार्यक्रम वर्षपयन्त चलता है और इस बीच में 
किसी भी शिक्षक प्रशिक्षक को महाविद्यालय के प्रधान, बाहर जाने की अनुमति 
नहीं देते । अतः प्रशिक्षण कार्यक्रम उस समय आयोजित किए जाने चाहिए जब- 
कि अधिकांश भाग छेंते वालीं को सुविधा हो। सुविधा की दृष्टि से भाध्यावधि 
अवकाश, शीतकालीत अवकाश या ग्रीष्मावकाश बहुत ही उपयुक्त रहते हैं परन्तु 
यदि संत्र के बीच में कार्य दिवसों में भी कार्य क्रम आयोजित किए जाएं तो उसकी 
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योजना सन्न के पूर्व बन जानी चाहिए। इसकी सूचना सभी भाग छेते वालों 
ओर संस्था प्रधानों को सन्न के आरम्भ में ही मिल जाए तो वे अपनी संस्था 
का अन्य कार्य क्रम उसी के अनुरूप बना लेंगे और भाग लेने वी पोई असुविधा 
नहीं रहेगी । 

५. संभागी--प्रो ० जे. के, शुक्ला समिति ने यह भी अलुभयव किया कि 
सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रमों में संभागियों का चुनाव उचित रीति से नहीं होता । 
कुछ ही व्यक्ति बार-बार सम्मेलनों ओर संगोष्ठियों में बुलाये जाते हैं या राज्य 
के शिक्षा विभागों द्वारा प्रतिनियुकत कर दिप्रे जाते हैं। इस अद्वार प्रशिक्षण 
कार्यक्रम का छाभ जिनको मिलना चाहिए उन्हें नहीं मिझता । जतः इन कार्य॑- 
क्रमों फे लिए भाग छेते वालों के चुनाव में विशेष सायधानी बरतने की 
आवश्यकता है | यह कायय तभी सफलतापूर्वक हो सकता है जबकि आयोजन या 
प्रतिनियुक्ति करने वाले अधिकारी क्षेत्र में समस्त शिक्षक-प्रशिक्षकों की योग्यता, 
कार्यक्षमता व रुमस्वाओं से परिचित हों और कार्यक्रम के अनुसार ही उनमें से 
चुनफर व्यक्तियों को बुलाएं या प्रतिनियुक्त करे । एक बात और भी ध्यात्र में 
रखने की है कि उन संभागियों का ही चुवात्र फ्रिया जाए जो इसमें स्वेच्छा 
से थाग लें । मात्र सरदारी आदेश से बिना आवश्यकता अनुभथ्न ऐिगे जो 
ब्यवित प्रशिक्षण में सम्मिदित होते हैं वे इसे केदछ खाना-पूरी समझते हैं। 
अच्छा हो, अनिच्छुक व्यक्तियों को अशिदाण कार्यक्रपों के छिए ४ मं "ता या 
प्रताण्युव, मे पिया जाए क्योंकि इससे श्रम, शक्ति व धन का अपव्यय ही 
होगा। रांशाणियों के चुबाब में इस हृ्टि से विशेष साठ्धाती की आव- 
श्यकता है । 

६. संदम्य व्यक्षि--शिक्षक-प्रशिक्षकों के सेवारत प्रशिक्षण कार्य क्रमों में 
अधिकांशत: वे ही व्यवित भाग छेते हैं जो काफी उम्र के व अनुभवी होते हैं । 
इन कार्यक्रमों में शिक्षण कार्य बी पद्धति निशमु्वय ही विद्यालप्रों की कार्य पद्धति 
से भिन्‍न होती है परन्तु प्रायः बहुत ही कम संदण्य व्यक्ति ऐसे होते हैं जो 
संभागियों को अपने ज्ञान व तच्च योग्यता से प्रभावित कर सके । ऐसी स्थित्ति 
में इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों दी उपयोगिता पर लोगों को संदेह होता है और 
भाग लेने वाले भी कार्यक्रम को केवल समय बिताने का साधन समझते हैं । 
संद्ये व्यक्तियों के रूप में बहुधा उन व्यक्तियों का ही चुनाव होता है जो 
उच्च पदों पर आसीन होते हैं। इसमें बुराई नहीं है परन्तु बराई तब जा जाती 
है जबकि उच्च पद को उच्च योग्यता का सप्तानाथेक समझ लिया जाता है। 
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क्षेवल उच्च पद पर दृष्टि न रखकर व्यक्ति को योग्यता को ही संदम्यं व्यक्ति 
के चुनाव का मापदण्ड बनाया जाता चाहिए। जब तक संद्भ्य व्यक्ति अपने 
क्षेत्र में निष्णत और संभागियों की हर जिज्ञासा की योग्यता के आधार पर 
पूर्ति करने में सक्षम नहीं होंगे तब तक प्रश्षिक्षण कार्यक्रम मात्र खानापूरी ही 
रहेगी, उससे वास्तविक लाभ कुछ भी नहीं होगा। संभागियों के चुनाव में 
सावधानी की आवश्यकता तो है ही परन्तु संदम्य व्यक्तियों के चुनाव में उससे 
भी अधिक सावधानी की आवश्यकता है। राज्प शिक्षा संस्थात में जो भी 
व्यक्ति नियुक्त हों, वे ऐसे हों जिनकी योग्यता में किसी को संदेह न हो और 
उन्हें ऐसे अवसर दिए जाएं कि वे अपने ज्ञान में निरन्तर वृद्धि करते रहें । 


प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रकार 


१. नियमित परादयक्रम--कोठारी शिक्षा आयोग के अनुसार शिक्षक 
प्रशिक्षण महाविद्यालयों के शिक्षक-प्रशिक्षकों के पास दो स्तातकोत्तर उपाधियाँ 
होती चाहिए-एक किसी अध्यापन विषय में ओर दूसरी शिक्षा विषय में । अधि- 
कांश शिक्षक प्रश्चिक्षक इस योग्यता के नहीं है । शिक्षक-प्रशिक्षक यथेष्ट संख्या 
में पी-एच० डी० भी होने चाहिए, जो नहों हैं। अत: शिक्षक-प्रशिक्षकों की 
शक्षिक योग्यता में वृद्धि की अत्यन्त आवश्यकता है । जो एम० ए० बी० एड० 
हैं उन्हें एम० एड० करनी चाहिए और जो बी० ए० एम० एड० हैं उन्हें एम० 
ए० करना चाहिए। जो एम० ए० एम० एड० हैं उन्हें पी० एच० डी० करते 
के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए । शिक्षक-प्रशिक्षकों की नई नियुक्ति के 
लिए तो न्यूनतम योग्यता एम० ए० एम० एड० निर्धारित की जा सकती है 
पर जो पहले से ही शिक्षक प्रशिक्षक हैं उन्हें तो आवश्यक सुविधा देकर ही 
योग्यता में वृद्धि करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए । एम० एड० के 
लिए एक सुविधा सवेतन अवकाश की दी जा सकती है परन्तु संभवत: इसमें 
नियोजकों को आर्थिक कठिनाई हो। सीधा व सरल उपाय एम० एड० 
अवकाशकालीन या पत्नाचार पाठ्यक्रम आरम्भ करने का है ताकि शिक्षक- 
प्रशिक्षक कार्य करते हुए भी योग्यता में वृद्धि कर सकें । जिन महाविद्यालयों में 
एम. एड. वक्षाएँ हैं, वहाँ के शिक्षक-प्रशिक्षक अंशकालिक रूप से उस पाद्य- 
क्रम को पूरा करें व एम. एड. की परीक्षा दें । अवकाशकालीन या पत्राचार 
एम. एड, पाठ्यक्रम की सुविधा अभी बहुत ही कम स्थाचों पर है अतः इसे 
बढ़ाई जानी चाहिए । केन्द्रीय शिक्षा संस्थान, दिल्ली की तरह रात्रिकालीन 
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एम. एड, कक्षाएँ बड़े शहरों में आरम्भ की जाएँ तो भी काफी लाभ हो 
सकेगा । 
जो शिक्षक-प्रशिक्षक पी-एच. डी. करना चाहें उन्हे हर संभव सहायता 
दी जानी चाहिए। चूंकि एम. एड. व पी-एच, डी. करने से शिक्षक-प्रशिक्ष कों 
के वेतन-मान में वद्धि का प्रावधान नहीं है अतः योग्यता-वुद्धि के इन कार्यत्रम्ों 
को शिक्षक-प्रशिक्षक का व्यक्तिगत कार्य न समझ कर महाविद्यालय का ही 
कार्य समझा जाना चाहिए और इम अतिरिक्त कार्य के लिए उन्हें समय की 
सुविधा भी दी जानी चाहिए। यह प्रसन्‍तता का विषय है कि जो शिक्षक- 
प्रशिक्षक पी-एच. डी करते हैं उनकी योजना विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 
हारा स्वीकृत हो जाने पर आर्थिक सहायता भी दी जाती है । शिक्षक-प्रशिक्षकों 
को इस योजना का लाभ उठाना चाहिए । 
विद्या्ठयों या महाविद्यालयों के जो शिक्षक-प्रशिक्ष क क्रिसी विषय में 
अधिस्नातक नहीं हैं उन्हें अधिस्वातक उपाधि प्राप्त करने के लिए प्रोत्पाहित 
करना चाहिए | शिक्षकों को स्वयंपाठी छात्र के रूप में विज्ञान के अतिरिक्त 
अन्य विषयों में अधिस्तातक उपाधि प्राप्त करने की सुविधा है अतः शैक्षिक 
प्रशासकों हारा उन्हें परीक्षा देने की अनुमति आवश्यक रूप से दी जानी 
चाहिए। हर विद्याडय और मह्दाविद्यालय इन कार्यरत शिक्षक-प्रशिक्षकों की 
योग्यदा-व॒द्धि की पंचवर्षीय योजना बनाएँ और सभी की शिक्षा आयोग द्वारा 
प्रस्तावित योग्यता तक छाने का प्रयत्न करें । 
जो शिक्षक-प्रशिक्षक एम. एड, करेंगे वे बाढ़ में भी शिक्षक-प्रशिक्षक्र 
रहेंगे अतः ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि एम, एड. में शिक्षक-प्रशिक्षण 
विषय वे अदृश्य लें। शिक्षक-प्रशिक्षण का पादयक्रम भी ऐगा बताया जाये कि 
बह क्षेत्र की शब्दप्रकतानों की पति कर सके । इसमें सैद्धान्तिक कार्य के साथ 
व्यावहारिक कार्य पर समुचित बल दिया जाए। ताकि इसे प्रा करने के बाद 
शिक्षक-प्रशिक्षक पहले से अधिक क्षमता से काये कर सके 
२, दीघेंकालिक पादयक्रम --यह भी आयश्यक् है कि कुछ विशिष्ट 
क्षेत्रों में एकवर्षीय या कुछ कम अवधि के व्यावसायिक डिप्लोमा पाठ्यक्रम 
आरम्भ किये जाएँ। ये विशिष्ट क्षेत्र हैं--- 
?-शैक्षिक प्रशासन एवं वित्त 
२-शिक्षा की आर्थिक व्यवस्था तथा वित्त आयोजनां 
३-निदेशन तथा परामझश् 


श्र्च्य्क 
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४-पाद्यचर्या तथा शिक्षण सामग्री 
५-शैक्षिक मापन तथा मुल्यांक्न 
६-विज्ञान शिक्षा 
७-भाषा शिक्षण 
८-श्रव्य-द्‌ श्य $दद्षा 
६-पाल पिक्रास 

१०-वपाठव प्रोद्योगिकी आदि 


इस प्रदःर के कुछ पाठ्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान द्वारा आरम्भ 
भी किए गए परन्तु उसमें पर्याप्त सफलता नहीं मिली । यह अनुभव किया गया 
कि इन पाठ्यक्रमों में भाग लेते के लिए शिक्षक-प्रशिक्षकों मे कोई उत्साह नहीं 
है । कारण स्पष्ट था कि इन पाठ्यक्रमों को पूरा कर छेने के बाद भी उनके 
वेतन या पदोच्चति सुविधा में कोई अन्तर नहीं आता । पाठ्यक्रमों में भाग छेने 
के लिए किसी प्रकार का अन्य प्रोत्साहन भी नहीं था और न ही किसी पद के 
लिए यह च्यूनतम आवश्यकता ही थी । पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद कोई मान्य 
उप।ध भी नहीं मिलती अतः कुछ छीगों का सुझाव था कि ऐसे पाठ्यक्रम 
आयाजित किये जाएँ जिन्हें पूरा करते पर बोई मान्य उप|धि मिले | डॉक्टर 
आर. एन, मेहरोत्रा का विचार है कि उपाधि देना भी पम्रस्या का हल नहीं 
है क्योंकि भारत में उपाधिधा।रयों की कोई कमी नहीं है और नई-नई 
उपाधियों को धारण करने मात्र से ही कोई व्यक्ति बहुत योग्य बहीं बन जाता 
अतः सेवारत प्रशिक्षण का उद्देश्य उपाधि देता नहीं होना चाहिए। उपाय 
सरल नहीं है परन्तु इतना अवश्य है कि इस प्रकार के पाठवबक्रम चलाए जाएँ 
तो वे उत्प्रेरक अवश्य होने चाहिए । 

ड्वीघेकालिक पाठ+क्रमों के सम्बन्ध में एक समस्या यहु भी रहती है कि 
अधिक अवधि होने के कारण शिक्षक-प्रशिक्षक अपनी अन्य आवश्यकताओं के 
कारण भाग नहीं ले पाते । अतः ऐसे पाठ्यक्रमों की अवधि भी कम होनी 
चाहिए। यदि तीन माह का पाठ्यक्रम भी हो तो उसे सुविधानुप्तार दो-तीन 
भागों में बाँठ देवा चाहिए और वर्ष भर में उस इस प्रक्गार आयोजित करका 
चाहिए कि शिक्षक-प्रशिक्षक सुविधापुर्वेक भाग ले सके । यह तो निश्चित ही है 
कि ऐसे पाठ्यक्रमों में भाग लेने का पुरा व्यय आयोजक अभिकरण अथवा 
राज्य देगा। 
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३२. अल्पकालिक पाठ्यक्रम व प्रीष्मकालोन संस्थाएं -अल्यकाडिक 
'पाद्यक्रम का उद्देश्य भाग लेने वाले व्यक्तियों के शैक्षिक व्‌ व्यावसाधिक ज्ञान 
का नवीनीकरण करना होता है । ये पाठयक्रम विषय-वस्तु व अध्यापन विधियाँ, 
शिक्षा सिद्धान्त व प्रायोगिक शिक्षण, भारतीय शिक्षा की समस्याएँ, शैक्षिक 
आयोजन, कार्यक्रम निदशन, शिक्षा समाजशास्त्र, शैक्षिक मनोविज्ञान आदि 
कई विषयों पर आयोजित हो सकते हैं । राष्ट्रीय थे क्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण 
परिषद्‌ ने अलग से और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के साथ सम्मिलित 
रूप से ऐसे कई कार्य क्रम ग्रीष्मकालीन संस्थाओं के रूप में आयोजित किए हैं । 
इन संस्थाओं की संख्या भी बढ़ाई जानी चाहिए | कई विश्वविद्यालयों ने बी. 
एड. पाठ्यक्रमों में अध्यापन विषय की विषयवस्तु का समावेश किया है । 
शिक्षक-प्रशिक्षक सामान्यतः शिक्षा सिद्धान्तों और शिक्षण विधियों के अध्ययन 
में ही अधिक समय लगाते हैं | प्रत्येक विषय में विषय-वस्तु-ज्ञान नया ही रूप 
घारण करता जा रहा है और सामान्य शिक्षक-प्रशिक्षक इस' क्षेत्र में कमी 
का अनुभव करता है । आज को परिवर्तित परिस्थितियों में यह अत्यधिक 
आवश्यक हो गया है। शिक्षक-प्रशिक्षक: अपने विषय की विषय-वस्तु 
से पूर्ण परिचित रहे अतः विषय-वस्तु से सम्मिलित अध्यापन विधियों 
की ग्रीष्मफालीन संस्थाएं अधिक से अधिक संख्या में आयोजित की जानी 
चाहिए । इत रंस्थाओं में विधियों पर अधिक जोर न होकर विषय-वस्तु के 
ज्ञान को समृद्ध करने का कार्य होना चाहिए। इन वर्षों में विज्ञान विषयों में 
ऐसी संस्थाएं हुई हैं पर अन्य विषयों में ग्रीष्मकालीन संस्थाओं की अत्यधिक 
आवध्यकता है । 

ग्रीष्मकालीन संस्थाओं के अतिरिक्त संगोष्ठी, कार्यसंगोष्ठी और) 
सम्मेलनों का आयोजन भी ज्ञान वृद्धि के माध्यम हैं। कार्यसंगोष्ठियाँ कई 
विषयों पर भायोजित की जा सकती हैं जैसे महाविद्यालयों में प्रवेश प्रणाली, 
अध्यापनाम्यास, मूल्यांकन, पाठ्यक्रम सुधार, शैक्षिक अनुसंधान, शिक्षण 
सुधार में महाविद्यालयों का दायित्व, शिक्षक-प्रशिक्षण की समस्याएँ, महा- 
विद्यालयों में कार्यानुभव आदि। ये. कार्य संगीष्ठियाँ राज्प शिक्षा संस्थान या 
राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान आयोजित करता है | इनके सफल संचालन के लिए यह 
आवश्यक है कि सभी संभागणियों के पास विश्तुत कार्य-पत्र काफी समय पृव॑ 
पहुंच जाए ताकि वे पूर्व तैयारी से भाग ले सके। संगोष्ठियों में भाषणों का 
अधिक महत्त्व नहीं है अतः सामूहिक चर्चा पर बल होना चाहिए । ऐसे बाता- 
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वरण का निर्माण होना चाहिए जिसमें सदभ्यें व्यक्ति और संभागी बराबरी 
की भावना से भाग ले सके । ; 
३, सेवा प्रस।र विभाग 
आज प्रायः यह सुनने को मिलता है कि शिक्षण -प्रशिक्षक सस्‍्थाएं तो 

महज आदक्षवादी है व उन्हें क्षेत्र की वास्तविकताओं का कोई ज्ञान नही है । 
यह उन प्रशिक्षण संस्थाओं के बारे में अधिक सही होता है जहाँ पर एक बार 
नियुक्ति होने के बाद पुरे सेवाकाल तक व्यक्ति शिक्षक्र-प्रशिक्षक ही रहता है 
और विशेषतः उन छोगों के लिए जो विद्यालयों से कोई प्रभावी सम्पर्क नहीं 
रखते । शिक्षा आयोग ने इस सम्पकहीनता को शिक्षक-प्रशिक्षण का एक बड़ा 
दोष बताया और सिफारिश की कि शिक्षक-प्रशिक्षण संस्थानों का विद्यालयों 
घे अलगाव दूर होना चाहिए। सम्पक हीनता के निवारण के लिए प्रत्येक 
प्रशिक्षण ससथा के लिए यह आवश्यक होता चाहिए कि वहु अपने निकटवर्ती 
विद्यालयों को मार्ग-निर्देश दे कि वे अध्यापन कार्यक्रम बसे बनाएं और शिक्षण 
बगी नई उपयुक्त विधियों को कैसे अपनाएँ। इस प्रकार वा विस्तार कायें न 
केवल विद्यालय सुधार के लिए अपितु स्वय प्रशिक्षण कार्यक्रम के सुधार के 
लिए भी आवश्यक है। अतः प्रत्येक प्रशिक्षण संस्था के साथ प्रसार सेवा विभाग 
होना चाहिए । प्रसार सेवा विभाग के माध्यम से शिक्षक-प्रशिक्षक विद्यालयों 
में जाएँ तो वे विद्यालयों की समस्याओं को अच्छी प्रकार समझ सकेंगे व उनके 
व्यावसायिक ज्ञान में वृद्धि होगी। प्रसार सेवा विभाग शिक्षक-प्रशिक्षक्रों के 
सेवारत ज्ञान बढाने के अच्छे साधन है और इनका पूरा उपयोग किया जाना 
चाहिए। इन विभागों को ऐसे कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए जिसमें संस्था 
के सभी प्रशिक्षक बारी-बारी से भाग ले सकें । 
४. प्रशिक्षण संस्थाओं में अध्ययन वृत्त 

शिक्षक-प्रशिक्षकों के व्यावपाधिक उन्‍नयन का साधन स्वयं प्रशिक्षण सस्था 
ही बन सकती हैं। संस्था के सभी शिक्षक-प्रशिक्षक आपस में एक दूसरे के 
उन्‍्तयन का काये कर सकते है जेसे अध्ययन वृत्त (स्टडी सकिल) का निर्माण 
करे या व्यावसायिक संघ बनाएँ। अध्ययन वृत्त की नियमित सभाएं हों ओर 
उनमें समस्याथों पर विचार क्रिया जाए, पत्र पढ़े जाएं और उन पर चर्चा 
हो । ये अध्ययन वृत्त दिखावे के लिए नहीं पर वास्तविक व ठोस कार्य के लिए 
हों जिसमें हर शिक्षक-प्रशिक्षक रुचि पृ्वेक भाग के और योगदान दे । 
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५, व्यावसायिक सघ की सदस्यता 

राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षक-प्रशिक्षकों का एक मात्र संगठन भारतीय 
'दिक्षक-प्रशिक्षक संघ” है। इसकी कई राज्यों में शाखाएं भी है। यह विशुद्ध 
व्यावसायिक सगठन है और प्रकाशनों और वाषिक सम्मेलनों के द्वारा व्याव- 
सायिक उन्नयन का कार्य करता है। जो शिक्षक-प्रशिक्षक इसके सदस्य हैं व 
सम्मेलनों में भाग लेते हैं, उन्हें लाभ अवश्य होता है। यद्यपि संघ ने पूरे 
शिक्षक-प्रशिक्षण को अपना क्षेत्र बनाया है पर प्राथमिक शिक्षक-प्रशिक्षक व 
तो अधिक संख्या में सम्मेल्नों में भाग लेते हैं और न ही इसके सदस्य बने 
हैं । भावश्यकता इस बात की है कि प्रत्येक राज्य में इस संघ की शाखाएं हों 
और वे अपने स्तर पर व्यावसायिक उन्नयन का कारये करें। संघ भी अपनी 
गतिविधियाँ बढ़ाए भौर प्रत्येक शिक्षक-प्रशिक्षक से सम्पर्क स्थापित करने का 
प्रयल्य॒ करे तो काफी लाभ होगा। संघ की त्रेमासिक पत्रिका टीचर 
एज्यूवेशन' का भी हर शिक्षक-प्रश्चिक्षक को ग्राहक बनाने का प्रयत्व किया 


जाना चाहिए । 
६, अन्य प्रशिक्षण संस्थाओं का अवलोकन 

दूसरी प्रशिक्षण संस्थाओं के अवलोकन से भी काफी लाभ होता है ॥ 
प्रत्येक संस्था की अपनी विशेषताएं होती है और इन्हें देखने और समझने का 
अवसर अन्य शिक्षक-प्रशिक्षकों को मिलना चाहिए। इस प्रकार शिक्षक- 
प्रशिक्षकों के ज्ञान में वृद्धि होगी और दूसरे स्थान की विशेषताएँ स्वयं की 
सस्था में आरम्भ करने का प्रयत्न करेंगे । राजस्थान के शिक्षक-प्रशिक्षण मण्डल 
ने सन्‌ १९६६ में यह निर्णय लिया कि राज्य का शिक्षा विभाग एक महा- 
विद्यालय के चुने हुए शिक्षक-प्रशिक्षकों को दूसरे महाविद्यालयों में भेजे जो 
वहाँ के शिक्षक-प्रशिक्षकों से मिलकर प्रशिक्षण से सम्बन्धित विषयों पर चर्चा 
कर । यह व्यवस्था राज्य के छिक्षक-प्रशिक्षण महाविद्यालयों तक ही सीमित 
रखी गई | आवश्यकता इस बात की है कि इस प्रकार का अन्तर्राज्यीय आदान- 
प्रदान भी हो । राज्यों के शिक्षा सचिवों की मई, १६६६ में हुई बेठक के 
निर्णयानुसार छिक्षा प्रशासन अधिकारियों के दल अन्य राज्यों में चल रहे सुधार 
कार्यों के अवलोकन हेतु भेजे जाने ढगे हैं परन्तु शिक्षक-प्रशिक्षकों के लिए अभी 
तक ऐसी व्यवस्था नहीं हो पाई है । राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण 
परिषद्‌ को इस सम्बन्ध में पहल करनी चाहिए व छिक्षक-प्रशिक्षकों के 
थन्तर्राज्यीय थी क्षिक भ्रमण दल की व्यवस्था करनी चाहिए । 
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७, स्वाध्याय 

व्यावसायिक उन्तयन का स्वाध्याय से उत्तम साधन शायद ही कोई 
ही । प्रत्येक शिक्षक-प्रशिक्षक को अपने क्षेत्र में निरन्तर अध्ययन करते रहना 
चाहिए। शिक्षब-प्रशिक्षक स्वाध्याय करता रहे इसके लिए सुविधाओं की भी 
भावव्यकता होगी है । जिस संस्था में प्रशिक्षक परम्परित कार्यों में पुरे समय ही 
फंसे रहते हैं या उन पर अत्यधिक कार्य लाद दिया जाता है तो उन्हें स्वाध्याय 
का समय नहीं मिलता । ऐसी स्थिति में वे ज्ञान के क्षेत्र में पिछड़ते जाते हैं 
झौर अपने छात्रों की जिज्ञासा की पूरति भी नहीं कर पाते । उन्हें नियमित रूप 
रूप से इतना समय दिया जाना चाहिए फ़ि वे स्वाध्याय कर सकें । यदि पांच- 
छः वर्ष की सेवा के बाद कुछ महीनों के लिए अध्ययन हेतु सवेतन अवकाश 
दे दिया जाए तो इससे भी छाभ होगा | हो सकता है, इस सुविधा का कुछ 
लोग दुरुपयोग भी कर परन्तु आरम्भ तो विश्वास से ही करता चाहिए | इस 
अवकाश का लाभ उठाने वाला शिक्षक-प्रशिक्षक अवकाश पूरा होने पर 
विश्वविद्यालय या संस्था प्रधान द्वारा यह प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करे कि उसने वहाँ 
रहकर किसी विषय पर नियमित अध्ययन किया है। अध्ययन का सार भी 
प्रस्तुत किया जा सकता है। यदि इस प्रक्रार की सुविधा बारी-बारी से 
प्रशिक्षकों को दी जाए तो स्वेच्छा से अपना व्यावश्ञायथिक उन्नयन कर सकेंगे 
और उसका लाभ संस्था को मिलेगा । 
विभिन्‍न अभिकरणों के दार्ये 

शिक्षक-प्रथिक्षकों के सेवारत प्रशिक्षण का कार्य बहुत से अभिकरण 
करते हैं । ये अभिकरण विभिन्‍न स्तरों के हैं। यदि ये अभिकरण समच्वित 
योजना बचाकर काय करे तो इस दिशा में बहुत आगे बढ़ा जा सकता है । 
पेवारत प्रशिक्षण आयोजन करने वाले निम्नलिखित अभिकरण है-- 
(१) राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान का ेक्षक प्रशिक्षण विभाष 

राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षक्र-प्रशिक्षकों एवं राज्य शिक्षा संस्थानों के 
अधिकारियों के सेवारत प्रशिक्षण का दायित्व इस विभाग का होना चाहिए। 
यदि विभाग के साथ एक नियमित प्रशिक्षण केन्द्र संडग्न किया जाए तो इस 
कार्य में गति आएगी । प्रशिक्षण के लिये इस विभाग द्वारा निम्नलिखित काये 
किए जाने चाहिए---- 

१-क्षेत्र की आवश्यकताओं का राष्ट्रीय स्तर पर पता लगाना, 
२-सेवा रत प्रशिक्षण के लिये संदभ्यं व्यक्तियों का चयन करना, 


शिक्षक-प्रशिक्षक का सेवारत प्रशिक्षण प्र 


३-राज्यों के प्रशिक्षण अभिकरणों के निर्देशन के लिए कार्यक्रम आयोजित 
करना, 


४-विभिन्‍न स्तरों के लिये सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रमों की योजना बनाना, 
५--विभिन्‍त अभिकरणों द्वारा किये जाने वाले कार्यों का समन्‍्वयन करना, 


६-सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रमों की सूचनाओं का प्रसार करना, और अनुभवों 
को प्रव।शनों के द्वारा सभी अभिकरणों को भेजना, 
७-देश व विदेशों में उपलब्ध संदर्भ साहित्य उपलब्ध करना और आवश्यता- 
नुमार तैयार कराना, 
८-जिन्हें आवश्यकता हो उत्तका मार्गदर्शन करना और 
९-दूसरे देशों के लिए नय्रे शैक्षिक विचारों के वितरण केन्द्र का कार्य करना। 
(२) विश्वविद्यालय 
लगभग सभी राज्यों में माध्यमिक शिक्षक-प्रशिक्षण विश्वविद्यालयों के 
भधीन हैं, परन्तु प्राथमिक शिक्षक-प्रशिक्षण के क्षेत्र में अभी तक उनकी कोई 
रुचि नहीं रही है | माध्यमिक रतर पर भी विश्वविद्यालयों का कार्य पूर्व सेवा 
प्रशिक्षण तक ही सीमित है| शिक्षक-प्रशिक्षत्रों के सेवारत प्रशिक्षण के बारे में 
विश्वविद्यालय की महत्वपूर्ण भूमिक्रा है और उसे यह निभानी चाहिए । 
शिक्षक-प्रशिक्षकों के व्यावसाथिक उन्नयन के लिये विश्वविद्यालय निम्नझिफित 
कार्य कर सकते हैं-- 
१-प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षकों के लिये प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में अधिस्ना- 
तकस्तरीय उपाधि आरम्भ करना । 
२-माध्यमिक शिक्षक-प्रशिक्षकों के लिए विषय वस्तु में प्रीष्मफलीन संस्थ|ओं 
का आयोजन करना । 
३-विभिन्‍न विषयों में अभिनवन प्रशिक्षण औद कारय गोप्ठियों का आयोजन 
करना । 
४-पैवारत प्रशिक्षण और उपकी समस्याओं के बारे ने अनुसघान को 
प्रोत्साहन देना । 
५-सेवारत प्रशिक्षण के लिए आवश्यक साहित्य का निर्माण करना और 
६-जो महाविद्यालय सेवारत-प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजच करें उन्हें 
पाठ्यक्रम त्तिर्माण, उसके क्रियान्वयत और मल्याकन में सहायता देना । 


५८ शिक्षक-प्रशिक्षण के सिद्धान्त व समस्याएं 


(३) शिक्षक-प्रशिक्षण महाविद्यालय 
शिक्षक-प्रशिक्षण महाविद्यालय अभी सेवापूर्व प्रशिक्षण का काये ही 
करते है पर शिक्षक-प्रशिक्षकों के सेवारत प्रशिक्षण की आवश्यकता के साथ-साथ 
अब यह अनुभव किया जा रहा है कि उन्हें अध्यापकों के सेवारत प्रशिक्षण का 
कार्य भी करना चाहिए ताकि वे अध्यापकों के अधिक सम्पर्क में आएं ओर 
क्षेत्र की वास्तविक स्थितियों से परिचित हों। साथ में यह अनुभव किया जा 
रहा है कि महाविद्यालय स्वयं भी अपने कार्यकर्ताओं के व्यावसायिक 
उन्नयन का काय कर सकते हैं। यह कार्य निम्नलिखित उपायों द्वारा किया जा 
सकता है-- 
१-माध्यमिक शिक्षकों के लिये सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन 
करना । 
२-दिक्षक-प्रशिक्षण क्षेत्र की नई प्रवृत्तियों पर विचार करने के लिये बेठकों 
का आयोजन करना । 
इ-विभिन्‍्न सेवारत कार्य क्रमो के लिए सदम्ये व्यक्ति उपलब्ध कश्ना । 
४-शिक्षक-प्रशिक्षको की आवश्यकतानुप्तार कायेक्रमों का आयोजन करना । 
५-सेवारत कार्यक्रमों के लिए शिक्षक-प्रशिक्षकों को साहित्य उपलब्ध करना | 
६-क्षेत्र की आवश्यकताएँ ज्ञात कर सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रमों की योजना 
बनाना । 
७-पैवा रत प्रशिक्षण कार्यक्रमों मे अन्य अभिकरण-राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान, 
राज्य शिक्षा संस्थान, शिक्षक-प्रशिक्षण विद्यालय आदि की सहायता 
करना । 
८-सैवारत प्रशिक्षण वायक्रम की विधियाँ, प्रभाव आदि के बारे में अनुसंधान 
करना । 


(४) राज्य शिक्षा संस्थान 

राज्य शिक्षा संस्थानों की स्थापना मुलतः प्राथमिक शिक्षा के सुधार के 
कै लिए की गई थी। संस्थानों द्वारा प्राथमिक शिक्षक-प्रशिक्षकों के व्याव- 
धायिक उन्नयन के लिये नियमित कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं । थाने वाले 
कुछ वर्षों में राज्य शिक्षा संस्थान का कार्यक्षेत्र माध्यमिक शिक्षा भी हो जाएगा 
और राज्य में यह संस्था वही कार्य करेगी जो राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय शैक्षिक 
अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद्‌ का है । 


शिक्षक-प्रशिक्षक का सेवारत प्रशिक्षण घ्ह 


(४) शिक्षक-प्रशिक्षण विद्यालय 
शिक्षक-प्रशिक्षण महा विद्यालयों की तरह ये विद्यालय सेवापू्व प्रशिक्षण 


का ही कार्य करते हैं। यह समझा जा रहा है कि विद्यालयों का यह कार्य 
अपर्याप्त है और उन्हें सेवारत प्रशिक्षण का कार्य भी करना चाहिए। ये 
विद्यालय सेवारत प्रशिक्षण के लिए निम्नलिखित कार्य कर सकते हैं-- 
१-शिक्षक-प्रशिक्षण के क्षेत्र में नई प्रब॒त्तियों पर विचार करने के लिये बंठकों 
का आयोजन करना, 
२-सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रमों के उपयोगार्थ साहित्य का निर्माण करना, 
३-प्राथमिक शिक्षा सुघार के लिए संदम्यें व्यक्ति उपलब्ध करना, 
४-प्राथमिक शिक्षक-प्रशिक्षकों के लिये सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार 
करने में दूसरे अभिकरणों की सहायता करना, 
५-शिक्षक-प्रशिक्षकों की आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण के क्षेत्रों का पता लगावा । 
६-प्राथमिक शिक्षक-प्रशिक्षकों के लिये आयोजित कार्यक्रमों के प्रभाव का 
अध्ययन कर सम्बन्धित अभिकरण को उसकी सूचना देना ॥ 
(६) परिवीक्षक 
शिक्षक-प्रशिक्षकों के व्यावसायिक उन्नयन में परिवीक्षकों/भिरीक्षकों 
की भी महत्त्वपूर्ण भूमिका है। वे विद्यालयों के निकट सम्पर्क में होते हैं अत। 
उनकी समस्याओं व कठिनाइयों से भली-भाँति परिचित होते हैं । इस प्रकार 
के सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन में सबसे अधिक सहायता कर 
सकते हैं। परिवीक्षक निम्नलिखित रूप में सहायता कर सकते हैं--- 
१-शिक्षक प्रशिक्षकों को समस्याओं की पह्िचान में सहायता करना, 
२-उनके साथ विचार विमर्श करना, 
३-व्यावसायिक समस्याओं पर चर्चा करने के लिये अध्ययन वृत्तों का निर्माण 
कर शिक्षक-प्रशिक्षकों को भाग लेने को प्रोत्साहित करना, 
४-व्यावसायिक उन्नयन के साहित्य निर्माण में सहायता करना, और 
५-शिक्षक्‌-प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण कार्य क्रम के लिए प्रशासनिक सुविधा देना । 
(७) व्यावसायिक संघ 
व्यावसायिक संघ भी सेवारत प्रशिक्षण के लिए बहुत कार्य कर सकते 
। यह कार्य दो प्रकार का हो सकता है--प्रथम तो इन कार्यक्रमों के निर्माण 
व क्रियान्वयन में अभिकरणों की सहायता करना और द्वितीय, स्वयं कार्यक्रम 


आयोजित करना । 


६० शिक्षकन्प्रशिक्षण के सिद्धान्त व समस्याएँ 


(अ) सहायता करना 
१-संदम्य साहित्य का निर्माण कर अभिकरणों का उपलब्ध करना, 
२-विभिन्‍त कार्यक्रमों के लिये संदम्यं व्यक्तियों के चुनाव में सहायता करना, 
३-प्रशिक्षण कार्यक्रम निर्माण में सहायता करता, और 
४-प्रशिक्षण कार्यक्रमों की सूचना शिक्षक-प्रशिक्षकों को देकर उन्हें भाग 

लेने के लिये प्रोत्साहित करना और आवश्यक हो तो आर्थिक सहायता 
करना, 

(आ) कार्यक्रम आयोजित करना 
१-शिक्षक-प्रशिक्षण के विभिन्‍न पक्षों पर संगोष्ठी, सम्मेलन आदि आयोजित 

करना, और 
२-शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं को कम मुल्य पर साहित्य तेयार कराकर 
भिजवाना । 

(८) शिक्षक-प्ररि,क्षण मण्डल 

कोठारी शिक्षा आयोग ने शिक्षक-प्रशिक्षण की उनमतति हैतु सभी 
राज्यों में शिक्षक-प्रशिक्षण मण्डलों की स्थापना की सिफ़ारिश की । भारतीय 
शिक्षक-प्रशिक्ष क संघ ने भी कई सम्मेलनों में इस मण्डलों की आवश्यकता पर 
बल दिया । कई राज्यों में शिक्षक-प्रशिक्षण मण्डलों की स्थापना की गई है 
जैसे--महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान आदि। इन मण्डलों का दायित्व राज्य में 
प्रत्येक स्तर के शिक्षक-प्रशिक्षण में सुधार और विकास करना है। ये मण्डल 
शिक्षक-प्रक्षिक्षकों के व्याववायिक उन्‍तयन के लिए निम्नलिखित कार्य कर 
सकते हैं-- 
१-पभी स्तर के शिक्षक-प्रशिक्षकों के व्यावसायिक उन्‍तयन की योजना बनाना, 
२-इन कार्यक्रमों के लिए वित्त की व्यवस्था करना, 
३-पैवारत कार्यक्रमों के निर्देशन व परिवीक्षण के लिये एक अभिकरण का 
निर्माण करना जो सब स्थानों पर समान स्तर बताये रख सके, 
४-राज्य के सेवारत कार्यत्रमों का राष्ट्रीय स्तर से समन्वय स्थापित क रना, 
और 
५-राज्य में किये जा रहे प्रयोगों के साहित्य का प्रकाशन व वितरण करश्ना |. 








माध्यसिक शिक्षक-प्रशिक्षर/ 
संस्थाओ्रों का संगठन 








>स्वावना 


विगत पच्चीस वर्षो में शिक्ष4-प्रशिक्षण संध््याओं को संख्या में तीज 
गति से वृद्धि हुई है। सन्‌ १६४६-४७ में इन महु।विद्यालयों 4 संख्या केवल 
४७ थी लेकिन आज यह संख्या बढ़कर लगभग ३०० हो गई है । छात्राध्यापकों 
की संख्या में दस गुनी बढ़ोतरी हुई है | इन संख्यात्मक बुद्धि के साथ-साथ ही 
इनके संगठन और स्वरूप में भी परिवतंव आया है। कुछ संस्थाएँ विश्व- 
विद्यालयों से संयुक्त हैं, कुछ संरथाओं का सम्बन्ध राज्य के शिक्षा विभागों से 
है और वुछ स्वायत्त संस्थाएं हैं। इस प्रशा निक्र विजिधता के फलस्वरूप इन 
संस्थाओं में शिक्षक व छात्र का अतृपात; उनके भवन, साज-सज्जा, वाचनारूय, 
श्रव्य-ह्श्य सामग्री आदि की सुविधाएँ, वित्तीय व्यवस्था, उनमें प्रति छात्र 
प्रशिक्षण की लागत आदि में महान अन्तर है। विभिन्‍न प्रदेशों में शिक्षकों की 
वेतन दर, उनके कार्य-भार, योग्यताओं आदि की स्थिति में भी भिन्‍नता 
है। इस प्रकार के प्रशासनिक भेद के कारण शिक्षक-प्रशिक्षण महाविद्यालयों के 
गठन, स्वरूप, लागत आदि मे सामान्य तौर से अन्तर हृष्टिगत होता 
है। शिक्षक महाविद्यालयों के संगठन के विभिन्‍न पक्षों का अध्ययच 
इस अध्याय में किया जायगा । अध्ययत्त की सुविधा की दृष्टि से इस अध्याय 
को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया गया है--- 


(१) वर्तमान स्थिति, 


(२) एक महाविद्यालय की अपेक्षित न्‍्यूनवम आवश्यकताएँ और 
(३) नवीन संगठन के लिए कुछ सुझाव । 
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बतंमान स्थिति 


शिक्षक-प्रशिक्षण महाविद्यालयों की स्थिति का अध्ययन करने की हृष्टि 
पे यह ज्ञात किया जाएगा कि प्रत्येक प्रदेश में इन महाविद्यालयों का ऋमिक 
विकास किस प्रकार हुआ है, इनका प्रबन्ध किस प्रकार होता है, इनमें शिक्षक 
ब प्रशिक्षार्थी का अनुपात कितना है, इनमे पढ़ाने वा शिक्षबों की क्‍या 
योग्यताएँ हैं, शैक्षिक अनुभव कितता है, इस महाविद्यालयों में भवन, वाचना- 
लय, पुस्वक्ालय, श्रव्य-हश्य साम ग्री, प्रयोगशालाओं की क्‍या स्थिति है, राज्य, 
कैन्द्र और विश्वविद्यालय से इनके वित्तीय सम्बन्ध कंसे हैं, और छात्रावास 
वी क्या व्यवस्था है ? इनका संक्षिप्त वर्णन आगे के पृष्ठों में क्रिया गया है । 
प्रदेशों मे शिक्षऊ-प्रशज्षिण महाविद्यालयों का विकास 

प्रत्येक प्रदेश में महाविद्यालयों की संख्या और उनकी वृद्धि के अनुपात 
में काफी अन्तर है। कुछ प्रदेशों में सन्‌ १६४७ से पूर्व ही शिक्षक-प्रशिक्षण 
भह!विद्यालय स्थापित हो चुके थे लेकिन कुछ प्रदेशों में इन महाविद्यालयों की 
स्थापना सन्‌ १६४७ के परचात्‌ हुई । 


आन्ध्र में प्रथम शिक्षक-प्रशिक्षण महाविद्यालय सन्‌ १६१७ में स्थापित 
हुआ था। सन्‌ १६४७ से पूर्व इनकी संख्या तीन थी और भआाज यह बढकर 
नो हो गई है । अप्तम में सन्‌ १६३७ में प्रथम शिक्षक महाविद्यालय खोला 
गया था, आज इनको संख्या ६ है। बिहार में सन्‌ १९०८ में पहला शिक्षक 
भहाविद्यालय खुला था। आज इनकी संख्या सात है। गुजरात मे शिक्षक, 
प्रशिक्षण का श्रीगणेश सन्‌ १६३५ में हुआ था। आज वहाँ इनकी संख्पा 
सत्रह है। जम्मू ओर कारमीर शछिक्षक-प्रशिक्षण के क्षेत्र में सबसे पिछड़ 
गया है। यहाँ सन्‌ १९४९ में सर्वप्रथम एक महाविद्य,हूय की स्थापना 
हुई थी और इनकी संख्या बढ़ कर धार हो गई है । केरल मे सन्‌ १६११ 
में दो शिक्षक महाविद्यालय खुले झ्लौर बाज इनकी संख्या 5२१ है । 
सध्य प्रदेश शिक्षक-प्रशिक्षण के क्षेत्र में काफी आगे रहा। यहाँ प्रथम 
सहाविद्यालय की स्थापना सन्‌ १८८६ में की गई। इस समय इसकी संख्या 
१५ है। मध्यप्रदेश से पूर्व तमिलवाडु में शिक्षक महाविद्यालय सन्‌ १८८६ 
में खुला था । यह इस प्रदेश का ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण देश का 
प्रथम दिक्षक महाविद्यालय था। आज इस प्रदेश में कुछ उनन्‍नीस शिक्षक 
महाविद्यालय हैं | इसी श्यूंखला में महाराष्ट्र का तीसरा स्थान है । यहाँ प्रथम 
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शिक्षक महाविद्यालय सन्‌ १६०६ में खुला था। महाराष्ट्र में शिक्षक महा- 
,विद्यालय की कुल संख्या छब्बीस है। मैसूर में शिक्षक महाविद्यालय का गठन 
सन्‌ १६२५ में हुआ । यह संख्या बढकर उन्तीस हो गई। उड़ीसा ने प्रथम 
दिक्षक महाविद्यालय का मुख सन्‌ १९२३ में देखा था और आज वहाँ चार 
शिक्षक-प्रशिक्षण संस्थाएँ हैं। पंजाब में भी शिक्षक-प्रशिक्षण के क्षेत्र में कार्य देरी से 
प्रारम्भ हुआ | प्रथम शिक्षक महाविद्यालय की स्थापना सन्‌ १६३६ में हुई 
थी । अविभाजित पंजाब में यह संख्या कुछ पच्चीस थी। राजस्थान में भी 
प्रथम शिक्षक महाविद्यालय सन्‌ १६४२ में प्रारम्भ हुआ । आज प्रदेश में चौदह 
शिक्षक महाविद्यालय हैं। उत्तरप्रदेश में सबसे बड़ी संख्या में शिक्षक महा- 
विद्यालय हैं । यह संख्या छप्पन है, और प्रथम शिक्षक महाविद्यालय सन्‌ 
१६०८ में स्थापित हुआ था । इसी सन्‌ में पश्चिम बंगाल में शिक्षक महा- 
विद्यालय की स्थापना हुई थी जब कि आज इनकी संख्या बढ़कर छब्बीस हो 
गई है। केन्द्र-शासित प्रदेशों में शिक्षक-प्रशिक्षण महाविद्यालयों की संख्या 
आठ है । 

शिक्षक महाविद्यालयों के संगठन में कूछ परिवतंन देश में बुनियादी 
शिक्षा पद्धति को अपनाने के पश्चात्‌ हुआ था। बुनियादी शालाओं की स्थापना 
के परचात बुनियादी शिक्षक महाविद्यालयों की आवश्यकता अनुभव की गई । 
अतः बूनियादी माध्यमिक शिक्षक महाविद्यालयों की स्थापना की गई और आज 
इनकी संख्या ६६ है । मध्यप्रदेश और पजाब में बुनियादी माध्यमिक शिक्षक 
महाविद्यालयों की संख्या सबसे अधिक है। उत्तरप्रदेश में बुनियादी शिक्षक 
महाविद्यालयों की संख्या सबसे कम है । 
शिक्षझ महाविद्यालयों का प्रबन्ध 

देश के शिक्षक महाविद्यालयों का प्रबन्ध चार प्रकार की संस्थाएं करती 
है--प्रदेश सरकार, विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय शक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण 
परिषद्‌ और गर सरकारी प्रबन्ध समितियाँ। कुछ अश में केसद्र सशकार का 
शिक्षक महाविद्यालयों के प्रबन्ध एवं संगठन में हाथ रहता है, क्योंकि विश्व- 
विद्यालय धनुदान आयोग का आ्िक अनुदान शिक्षक-प्रशिक्षण कार्यक्रम में 
बढ़ता जा रहा है । 
प्रदेश सरकार 

शिक्षा प्रदेश (राज्य) की विषय-सूची में है। भतः इसका शिक्षक 
महाविद्यालयों के प्रबन्ध में बड़ा हाथ होता है। प्रत्येक प्रदेश में दिक्षक-प्रश्चिक्षण 
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की नीति प्रदेश की सरकार निर्धारित करती है। प्रदेश सरकार इन संस्थाओं 
को आर्थिक अनुदाव देती है, प्रशिक्षाथियों को छात्रवृत्तियाँ प्रदान करती है, 
शिक्षक-प्रशिक्षकों के वेतन मानों को निर्धारित करती है और कुछ सीमा तक, 
शिक्षक प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम निर्धारित करती है और झज्ञारीरिक शिक्षा एवं 
बुनियादी शिक्षा पाठ्यक्रप्रों की परीक्षाओं को हैती है। प्रदेश सरकार शिक्षा- 
नीति निर्धारित करती है, विश्वविद्यालय अधिनियम पारित करवी है, विश्व- 
विद्यालयों वी स्थापना की स्वीकृति प्रदान करती है । 

प्रदेश सरकार राजकीय शिक्षक-प्रशिक्षण महाविद्यालय स्थापित 
करती है। देश के योलहु प्रदेशों मे राजकीय शिक्षक भह्ाविद्यालय हैं । 
इनसे से सात प्रदेशों में राजकीय शिक्षक संस्थाएँ ५० मे १००% की सख्या 
में है। उड़ीया में सम्पूर्ण शिक्षक-प्रशिक्षण व्यवस्था प्रदेश सरकार के हाथ में 
है। मध्यप्रदेश भे छगभग ८७% संस्थाएँ प्रदेश सरकार द्वारा चडाई जा वी हैं । 
पश्चिसी बगाल, बिहार और केन्द्र-शासित प्रदेशों में भी राजकीय संस्थानों का 
प्रतिशत ऊंचा है । उत्तरप्रदेश भे राजकीय सस्थाजओ फो सखझया केवल चार है 
ओर ये कल सख्या की सात प्रतिशत है। 

विश्वविद्यालय--अधिकाशर शिक्षक महाविद्यालया का सम्बन्ध पिश्व- 
विद्यालयों से होता है। विश्वधिद्याल्य शिक्षक-प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम निर्धारित 
करते हैं, परीक्षा छेते हैं और उपाधि विप्तरण करते हैं, बात्तव में बी. एड, 
अथवा इससे उच्च शिक्षा का उत्तत्दाडत्य विश्वविद्यालयों का ही होना 
चाहिए। केवल उत्तरप्रदेश शिक्षा विभाग प्रदेश मे एल, टी, की परीक्षा छेता 
है ओर डिप्लोम! प्रदान करता है। एछ, टी, की परीक्षा बी. एड, के समकक्ष 
मातरी जाती है। उत्तरप्रदेश में ग्यारह शिक्षक संस्थाएँ एल, दी. की परीक्षा 
के लिए प्रशिक्षाथियों को तैयार करती है । 

कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग की सिफारिशों पर अनेक विश्व- 
विद्यालयों ने शिक्षा विभाग अथवा शिक्षा संक्राय की स्थापना को है । वर्तमान 
समय में पचास विश्वविद्यालय बी. एड. पाठ्यक्रम चलाते हैं। इनमें से चार 
विश्वविद्याडय मंसूर, राजस्थान, विक्रम और उत्कक चारवर्षीय बा. एड. 
पाठ्यक्रम भी चलाते हैं। छत्तोस विश्वविद्यालय एम, एड पाठ्यक्रम चच्णते हैं 
ओर चार विश्वविद्यालयों में विवर्षीय एम. ए- (शिक्षा) के पाठ्यक्रम की 
ध्यवस्था है। सोलह विश्वविद्यालयों में पीएच, डी. (शिक्षा) की सुविधा है। 

स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर शिक्षक-प्रशिक्षण का गठन या तो 
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स्व॒तन्त्र महाविद्यालयों में होता है अथवा विश्वविद्यालय में एक शिक्षा विभाग 
या शिक्षा संक्राय के अन्तर्गत होता है। कहो-कहीं पर शिक्षा विभाग किसी 
विज्ञान या कला के महाविद्यालयों के माथ सयुक्त रहता है। उपलब्ध सू बना 
के अनुमार २७३ शिक्षक महाविद्यालपों में से १९५ या ६८ प्रतिशन स्वतन्त्र 
संस्थाओं के रूप में गठित हैं । उनमें से ५६ शिक्षक-प्रशिक्षण संकाय के रूप में 
सामान्य विज्ञान एवं कला महाविद्यालयों के अन्नर्गत कार्य करते हैं। इनके 
अतिरिक्त विश्वविद्यालयों के अन्त्गंत ३२ शिक्षा सक्राय अथवा शिक्षा महा- 
विद्यालय कार्य करते हैं । इनका प्रतिशत केवल ११५ है । 

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंबान एवं प्रशिक्षण परिषद्‌ू--शिक्षक्र-प्रशिक्षण 
के क्षेत्र में इस परिषद्‌ का योगदान महत्त्वपूर्ण है। इसके अन्तर्गत चार ज्षेत्रीय 
शिक्षा महाविद्यालय भोपाल, अजमेर, भुवनेश्वर एवं मैसूर में कार्य कर रहे 
हैं। इन क्षेत्रीय महाविद्यालयों में एकवर्षीय बी. एड, के अतिश्क्‍व चार 
वर्षोय बी. एड. के पाठ्यक्रम भी चलाए जाते हैं। दिल्‍ली में बेन्द्रीय शिक्षा 
संस्थान भी राष्ट्रीय दौक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण का अंग है । संभवत: 
भविष्य में केन्द्रीय शिक्षा संस्था का प्रबन्ध दिल्‍ली विश्वविद्यालय ले सकता 
है। इन संस्थाओं के अन्पर्गेत परिषद्‌ में एक शिक्षकर-प्रशि क्षण विभाग है जा 
शिक्षक्र-प्रशिक्षण के सम्बन्ध में सर्वेक्षण एवं शोध का कार्य करता है । यह 
परिषद्‌ विभिन्‍न शिक्षक भहा विद्यालयों को शोध और अन्वेषण के लिए 
झनुदान देती है एवं शिक्षक प्रशिक्षकों के लिए अन्त: सेवाक्राल्ोन प्रशिक्षण 
की व्यवस्था करती है। 
गर सरकारी प्रबन्ध समितियाँ 

अधिकांश शिक्षक महाविद्यालय गेर सरकारी प्रबन्ध समितियों 
के अधीन कार्य करते हैं। बिहार और छड़ीसा प्रदेशों को छोड़कर सभी 
प्रदेशों में प्राइवेट शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय हैं। आठ प्रदेक्षों में प्राइवेट 
महाविद्यालयों की संख्या राजकीय महाविद्यालयों की संख्या से अधिक है । 
अधिकांश प्रदेशों में प्राइवेट महाविद्य।लूयों को राज्य शिक्षा विभाग से आर्थिक 
अनुदान प्राप्त होता है, लेकिन राजस्थान, पश्चिमी बगारू, केरल और उत्तर 
प्रदेश में कुछ संस्थाओं को अनुदान मिलता है और कुछ को नहीं । जिन 
संस्थाओं को, सरकार की ओर से अनुदान प्राप्त होता है, उनको सरकार के 
कुछ नियमों का अनिवायें रूप से पालन करना पड़ता है । प्रदेश द्वारा निर्धारित 
इच नियमों में बहुत भिन्‍नता है । कुछ प्रदेशों में शिक्षक महाविद्य।लय प्राथमिक 
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एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग के नियंत्रण में होते हैं। कुछ प्रदेशों में उच्च 
अथवा महाविद्यालय शिक्षा विभाग इनके प्रबन्ध की देखभाल करते हैं और 
अनुदान देते हैं। नियंत्रण की हृष्टि से कोई एक नियम अ्षभी प्रतिपादित नहीं 
किया गया है। यह वांछनीय होगा कि शिक्षक महाविद्यालयों को निदेशक, 
महा विद्यालय शिक्षा से संयुक्त कर दिया जाए । 
बैन्द्रीय सरकार 

भारत सरकार सविधान के अनुसार प्रत्यक्षरूप से शिक्षक प्रशिक्षण 
के लिए उत्तरदायी नहो है । लेकिन केन्द्र सरकार के अन्तर्गत चार विद्व- 
विद्यालय है--बनारस, अलीगढ़, विश्वभारती एवं दिल्‍ली | इन विश्व- 
विद्यालयों के अन्तर्गत शिक्षक प्रशिक्षण सकाय हैं। इनके अतिरिक्त केन्द्र- 
प्रशासित प्ररेशों मे केन्द्र द्वारा स्थापित प्रशिक्षण संस्थाएँ है! केन्द्र सरकार 
देश को अन्य विभिन्‍त शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं को शोध, पुस्तकालय, 
वाचनालय भवन आदि के लिए आर्थिक अनुदान देती है। इस कार्य को विहव- 
विद्यालय अनुदान आयोग करता है। इस आयोग ते उच्चस्तरीय शिक्षा 
अध्ययन केन्द्र को स्थापना एम, एम, विश्वविद्यालय बड़ौदा में की ओर यह 
अध्ययन कन्द्र शिक्षक-प्रशित्षण के क्षेत्र में शोघ एव. समच्बय का कार्य करता 
है । समप-समस पर यहु आयोग शिक्षा के क्षेत्र में सर्वेक्षण समितियों की 
स्थापना करता है जो शिक्षण पाठ्यक्रम एवं शोध के क्षेत्र में जाँच करती है 
ओर सुधार के लिए सुझाव देती है। 

केन्द्र सरकार के योजना आयोग के अन्तर्गत शिक्षा विभाग है ५ यह 
विभाग सारे देश के शिक्षक-प्रशिक्षण के सुधार के लिए योजनाएँ बनाता है ॥ 
सन्‌ १६९६३ में योजना आयोग ने “कमेटी आफ प्लान प्रोजेक्ट” का गठन 
किया। इस अध्ययन समिति ने कुछ शिक्षण-प्रशिक्षण संस्थाओं का सर्वेक्षण किया 
ओर एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जिसमे शिक्षक प्रशिक्षण के सम्बन्ध में बहुत 
उपयोगी सुझाव दिप्रे थ । 

केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्‌ की 
स्थापना की है। इस परिषद्‌ का कार्य शिक्षक-प्रशिक्षण के सुधार में योगदाव 
देता है। इस परिषद्‌ का सक्षिप्त वर्णन पिछले पष्ठों में किया गया है । 

वित्तीय सहायता--उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि विभिन्‍न 
संस्थाएँ शिक्षक-प्रशिक्षण के विकास में अपना योगदान देती हैं । केन्द्र और 
राज्य सरकारे धीरे-धीरे शिक्षक-प्रशिक्षण का आर्थिक भार अपने ऊपर बढ़ाती 
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जा रही हैं। सन्‌ १६६३-६४ के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार माध्यमिक 
शिक्षक महाविद्यालयों पर उत्तरप्रदेश में २४८,२२,६०० रुपया व्यय हुआ, जो 
देश के अन्य प्रदेशों से अधिकतम है। उत्तरप्रदेश के बाद दूसरे क्रम पर 
पश्चिमी बंगाल का स्थान है। जहाँ पर २१,३६,५०० रुपया शिक्षक प्रशिक्षण 
महा विद्यालयों पर व्यय किया गया । शिक्षक-प्रशिक्षण पर सब से कम व्यय- 
असम में हुआ । इस प्रदेश में कुल १,०८,८०० किया गया। विभिन्‍न प्रदेशों में 
अलग-अलग घनराशि शिक्षक महाविद्यालयों में व्यय की जाती है जो आगे 
तालिका में दी गई है । 


विभिन्‍न प्रदेशों में व्यय की जाने वाली धनराशि की प्रति छात्र लागत 
भी अलग-अलग है । कुछ प्रदेशों में अन्य के मुकाबले में, प्रति छात्र लागत 
बहुत अधिक है । इस दृष्टि से राजस्थान सबसे आगे है क्योंकि यहाँ औसत 
प्रति छात्र व्यय १,२२४ है । इसी प्रकार केन्द्र-शाप्ित प्रदेशों में औसत प्रति 
छात्र व्यय १,१७५ है। दूसरी ओर प्रति छात्र औसत व्यय कुछ प्रदेशों में बहुत 
कम है, उदाहरणाथथ, केरल २६९२, असम ३७३ और ३७४ तमिलनाड़ में शिक्षक 
प्रशिक्षण महाविद्यालयों में व्रिभिन्‍्न प्रदेशों में किया जाने वाला व्यय अग्नलिखित 
तालिका से स्पष्ट हो जायगा :--- 


ता ठिका 


शिक्षक-प्रशिक्षण पर किया जाने वाला कूल व्यय और झौसत व्यय 





१६६४-६५ 
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आमन्ध्र प्रदेश ९८२६ ६ १०६८ 
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भवन ओर सामग्री 


शिक्षक महाविद्यालयों का भवन और साज-सज्जा की दृष्टि से यदि 
अवलोकन किया जाए तो यह स्पष्ट होगा कि इनकी स्थिति बहुत सुखद नहीं 
है। विभिन्‍न प्रदेशों में अन्तर है, एक प्रदेश के अन्दर ही महाविद्यालयों की 
स्थिति में अन्तर दृष्टिगत होता है। सरकारी और गैर-सरकारी संस्थाओं में 
भवन ओर साज-सज्जा सामग्री की सुविधाएँ समान नहीं हैं । इन 
क्रसमानताओं को ध्यान में रख कर शिक्षक महाविद्यालयों को सुब्यवस्थित रूप 
से संगठित करने के लिए इन साधनों की एक न्यूनतम सूची तैयार करना 
झआावद्यक है । इसलिये सबंप्रथम उपलब्ध साधनों का संक्षिप्त विवरण यहाँ 
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पर दिया गया है जिसके आधार पर भावी आवश्यकताओं पर विचार किया 
जाएगा । 


सन्‌ १९६४-६५ में २३१ शिक्षक महाविद्यालयों से उपलब्ध आँकड़ों 
के अनुसार ११७ गर सरकारी और ६५ सरकारी शिक्षक महाविद्यालयों के 
पास अपने भवन हैं जब कि २९ गैर सरकारी और १२ सरकारी संस्थाएँ 
किराये के भवनों में कार्य कर रही हैं। इनमें से ७२ संस्थाओं ने उल्लेख 
किया है कि उनके पास भवन की हृष्टि से पर्याप्त सुविधाएँ हैं जब कि 
२० संस्थाओं ने स्पष्ट किया कि उनके पास भवन अपर्याष्त हैं | देश के शिक्षक 
महाविद्यालयों में से केवल १५६९ महाविद्यालयों में शिक्षक-प्रशिक्षकों के बैठने के 
लिए कमरों की व्यवस्था है; ११८ के पास सब विद्यार्थियों के लिए प्रा्थ ता- 
भवत्त अथवा एक बड़ा कमरा है, ८९ महाविद्यालयों में छात्राओं के लिए एक 
अरूग कमरे की व्यवस्था है। अधिकांश शिक्षक महाविद्यालयों में पढ़ने के 
कमरों, व्याख्यान कक्ष, शिक्षक कक्ष, छात्राओं के कक्ष, खेल के मैदान आदि 
को दृष्टि से काफी कमी है । 


२३१ शिक्षक महाविद्यालयों के आंकड़ों से उपलब्ध होता है कि केवल 
१८१ संस्थाओं के पास पुस्तकालय है । इनमें से १३८ संस्थाएँ यह अनुभव 
करती हैं कि पुस्तकालय सुविधाएं पर्याप्त हैं, जब कि ४३ संस्थाओं में 
पुस्तकालय की अपर्याप्त सुविधाएँ अनुभव की जाती हैं। केवल ८२ संस्थाओं 
में मनोविज्ञान प्रयोगशालाएं हैं। १६१ संस्थाओं में विज्ञान प्रयोगशालाएं हैं । 
सोलह महाविद्यालयों में गृह विज्ञान प्रयोगशालाएं उपलब्ध हैं । पाँच संस्थाओं 
के पास तकनीकी विषयों की प्रयोगशालाएँ हैं। लकड़ी के काम, कपड़ा बुनने 
आदि के वकंशाप ७६ शिक्षक महाविद्यालयों में उपलब्ध है। इनमें से ५८ 
वर्कंशाप सनन्‍्तोप्रद हैं, जब कि अठारह की स्थिति असंतोषजनक है। इसी 
प्रकार श्रव्य-द्श्य सामग्री की स्थिति भी शोचनीय है। केवछ ६६ शिक्षक 
महाविद्यालयों के पास श्रव्य-दुश्य विभाग के लिए पुथक्‌ से भवत्त हैं। श्रव्य- 
दृद्य सामान यथा टेप रिकार्ड, फिल्म प्रोजेब्टर, रिकार्ड प्लेयर आदि की 
सुविधाएँ बहुत ही सीमित संस्थाओं के पास हैं । 


शिक्षक-प्रशिक्षक को अवस्था 


शिक्षक महाविद्यालयों में शिक्षकों की योग्यता, अनुभव और कार्यभार 
की दृष्टि से विविधता है। सन्‌ १६६४-६५ के अंकड़ों के अनुसार लगभग 


5 शिक्षक-प्रशिक्षण के सिद्धान्त व समस्याएँ 


२०४३ शिक्षक-प्रशिक्षक २३१ शिक्षक महाविद्यालयों में कार्य कर रहे थे । इस 
अवधि में इन संस्थाओं और प्रशिक्षकों की संख्या में वृद्धि हुई है । 


दिक्षक और दिक्षार्थी का अनुपात एक महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है । 
इस समृचित अनुपात के आधार पर मानवीय सम्बन्धों का निर्माण होता है 
और शिक्षक-प्रशिक्षण के कार्यक्रम में वांछित सुधार किया जा सकता है । 
शिक्षक महाविद्यालयों मे प्रशिक्षक और प्रशिक्षार्थी का राष्ट्रीय स्तर पर अनुपात 
१: १० है। यह अनुपात कार्य की दृष्टि से उचित है । लेक्नि कुछ प्रदेशों मे 
प्रशिक्षक और प्रशिक्षार्थी का अनुपात बहुत अधिक है, उदाहरण स्वरूप बिहार 
में १: १९ दूसरी ओर केन्द्र-शासित प्रदेशों में अनुपात केवल १: ४ है । 

शिक्षक प्रशिक्षको की योग्यता भौर अनुभव का भी शिक्षक महा- 
विद्यालयों के संगठन और स्तर पर बहुत प्रभाव पड़ता है । योग्यता की दृष्टि 
से प्रशिक्षकों मे बहुत विभिन्‍नता है। १६८३ शिक्षक-प्रशिक्षकों के उपलब्ध 
ऑँकड़ों को ध्यान में रखा जाए तो ज्ञात होता है कि इनमे से ८६ पीएच. 
डी, हैं, ५३५ के पाप्त एम. ए. एम. एड. की डिग्रियाँ हैं, ६६२ एम. ए. बी. 
एड. है, १२६ बी. ए, बी. एड. है, २१३ बी. ए. बी. एड. शारीरिक शिक्षा 
डिग्री प्राप्त है, और २१३ केवल एम. ए. हैं । 


पीएच. डी. योग्पता वाले शिक्षक-प्रक्षिक्षक अधिकांशत: (२४१%) 
विश्वविद्यालयों में है, २% गर सरकारी शिक्षक महाविद्यालयों में, और 
०'६५% सरकारी शिक्षा महाविद्यालयों में कार्ये करते हैं। विश्वविद्यालय 
और गर सरकारी संस्थाओं में अधिक योग्यता वाले शिक्षक-प्रशिक्षक कार्य 
करते हैं । गर सरकारी संस्थाओं में १६.६८ प्रतिशत प्रशिक्षक एम. ए. एम. 
एड, हैं। ६९१११ प्रतिशत बी. ए. एम. एड, और २१.४६ प्रतिशत एम. ए. 
बी. एड. है । 

शिक्षक महाविद्यालयों में प्रशिक्षकों के कार्यभार को चार भागों में 
विभाजित किया जा सकता है--कक्षाध्यापन, परय्यवेक्षण कार्य, शोधकारयें में 
भागंदशंन और किसी अन्वेषण कार्य का उत्तरदायित्व | विभिन्‍न प्रकार की 
संस्थाओं मे प्रशिक्षकों पर कार्यभार में भिन्‍नता है। अखिल भारतीय आँकड़ों 
को ध्यान में रखते हुए माध्यमिक शिक्षक संस्थाओं में कक्षाघ्यापन का भार 
२से १८ घटे प्रति सप्ताह है। विश्वविद्यालयों एवं स्नातकोत्तर शिक्षक 
धहाविद्यालयों में प्रोफेसर, रीडर और वरिषठ प्राध्यापकों के ऊपर शोध करने 
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बाले विद्यार्थियों को मार्गदर्शत का तारयय भी है। इसी प्रकार इन संस्थाओं 
में प्रोफेसर और रोडसे संस्था अथवा व्यक्तिगत छोथ प्रोजेक्ट पर भी कार्य 
कैरते हैं । 

विशत वर्षों में शिक्षक महाविद्यालयों में विद्याथिपों की सख्या में 


बुद्धि हुई है। सन्‌ १६६४-६५ में २५,२६४ विद्यार्थी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे 
थे | इमी वर्ष के आँकड़ों के अनुसार सामाजिक विषयों (इतिहास, भुगोल, 


नागरिक शास्त्र एव अथंशास्त्र) में सबसे अधिक (१३५२६) विद्यार्थी उत्तीर्ण 
हुए, इसके बाद भाषा का दूसरा स्थान है, (६०४०) भअग्रेजी (४३४१), विज्ञान 
विषयों का तृतीय स्थान है (४९३८), वाणिज्य, छूूलित कलाओं मे विद्यार्थियों 
» की संख्या क्रमश: १६९६२ और १५० क्रमद: थी । 


माध्यमिक शिक्षक-प्रशिक्षण संस्थाओं में अवरोधन और अपव्यय की 
समस्या है । इस समस्या वी जानकारी भावी कार्यक्रम के गठन से पूर्व आवश्यक 
है। सन १६६३-६४ और १६६४-६५ के उपलब्ध आँकड़ों के आधार पर 
यह तथ्य सामने आता है कि शिक्षक महाविद्यालयों में अवरोधन की वृद्धि 
हुई है। सन्‌ १६६३-६४ में ३ प्रतिद्यत विद्याथियों ने पढ़ाई छोड़ी थी जब कि 
१६६४-६५ में यह प्रतिशत बढ़कर ४ हो गया। दूसरी समस्था अपव्यय की 
है। सन १६६३-६४ में ११ प्रतिशत अनुत्तीणं हुए, और १६६४-६५ में 
झनुत्तीर्ण विद्याथियों का प्रतिशत १२ था| इम प्रकार अपव्यय और अवरोधन 
की समस्या शिक्षक-प्रशिक्षण के क्षेत्र में कम नहीं है। दोनों प्रकार के अपव्यय 
से मानव शक्ति और भौतिक साधनों का क्षय होता है। इस समस्या का 
निराकरण सुनियोजित शिक्षक्र प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत क्रिया जाना 
चाहिए । 

शिक्षक महाविद्यालयों में प्रवेश प्राप्त करने वाले प्रशिक्षाथियों की 
योग्यता के सम्बन्ध में कुछ सर्वेक्षण किये गए हैं । उनपे ज्ञात होता है कि प्रवेश 
ग्राप्त करने वालों में अधिक संख्या तृतीय श्रेणी वाले स्तातकों की है । 
इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एक अध्ययन के अनुसार यह स्पष्ट होता है कि 
शिक्षक महाविद्यालयों में प्रवेश प्राप्त करने वाले प्रशिक्षाथियों का शैक्षिक स्तर 
निम्न है, इनमें से २/३ प्रशिक्षार्थी तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं। इसी प्रकार 
शिक्षक महाविद्यालय फागवाड़ा (पंजाब) के एक अध्ययन के अनुसार शिक्षक 
महाविद्यालय में प्रशिक्षाथियों का शेक्षिक स्तर भग्नलिखित तालिका से स्पष्ट 


होता है । 


७२ गिक्षय-पतिक्षण के सिद्धान्त व समस्‍्य एं 


ता ले 


बी एन, प्रशिक्षाथियों को योग्यता 





थढकरवाकाटप्दयारअरबाकायाराादापदपापकतापापा अकसर क्षरयारप पता दाबप; 





डिग्री प्रथम वक्षा द्वितीय वक्षा त॒तीय वक्षा 
एम, ए. ०,० २.० ६.० 
एम. एससी. ०,० ०,० ०० 
बी. ए. ०.७ ० ६२.८ 
बी. एससी. ०,० ३.२ उल्लेख नही किया गया 





महा राष्ट्र के एक शिक्षक महाविद्यालय के अध्ययन से भी स्पष्ट होता 

है वि-- 

१-पिछले चार वर्षों से एक भी एम. एससी. ने प्रत्रेश प्राप्त नही किया है। 

२-२६६ प्रशिक्षाथियों मे से केवछ छः: एम ए. थ, उनमे से केवर एक 

द्वितीय श्रेणी मे उत्तीर्ण हुआ था । 

३-लगभग २१० ग्रेज्यूगट पास” श्रेणी के थे । 

शिक्षक महाविद्यालयों का न्यूनतम अपेक्षाएं 
उपयु क्त विवरण से वर्तमान शिक्षक महाविद्यालयों के गठनात्मक 

पहलुओं का दिग्दर्शन होता है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि 
शिक्षक महाविद्यालयों की स्थिति बहुत सतोषजनक नहीं है। कुछ सीमित 
संख्या वाले शिक्षक महाविद्यालय, मानवीय और भौतिक साधनों से सम्पन्न 
होने का गौरव रखते है किन्तु अधिक्रांश संस्‍्थाएँ अनेक अभावों से ग्रस्त हैं । 
उनमें न्यूनतम भौतिक साधन भी नहीं है-भवन अपर्याप्त है, शिक्षकों का अभाव 
है, आर्थिक दृष्टि से हीन अवस्था है और कार्य करने को कोई स्वतन्त्रता नहीं 
है । ऐसे शिक्षक महाविद्यालय अपने उत्तरदायित्वों को वहन करने में असमर्थ 
रहते हैं जिमसे शैक्षिक स्तर गिरते जाते हैं। इन संस्थाओं द्वारा तैयार किये 
गये शिक्षकों से शालाओं की शिक्षा मे गिरावट आतो है। अतः अच्छे शिक्षकों 
को तेयार करने के लिए अच्छे शिक्षक महाविद्यालय होने चाहिए । एक अच्छे 
शिक्षक महाविद्यालय की कुछ अपेक्षित न्यूनतम आवश्यकताएं है जिनको सरकार 
अथवा गेर सरकारी एजेन्सी को पूर्ण करना चाहिए। बिना न्यूनतम भवन, 
श्रव्य-द्द्य सामग्री, पुस्तकालय, आशिक अनुदान आदि के कोई भी शिक्षक 
महाविद्यालय सफलतापूर्वक काम नही कर सकता । 


न 
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अब इस बात का अध्ययन यहाँ किया जायेगा कि एक शिक्षक महा- 

« विद्यालय की न्यूनतम अपेक्षित आवश्यकताएँ कौन सी हैं ? इस दृष्टि से 

राजस्थान विश्वविद्यालय ने एक न्यूनतम सूती शिक्षक महाविद्यालय के लिए 

निर्धारित कर दी है। इस सूची के अनुमार एक शिक्षक महाविद्यालय में, जिसमें 

१०० बी. एड, प्रशिक्षार्थी हों और १० से १५ एम. एड. विद्यार्थी हों, निम्न- 
लिखित साधनों का होना अजिवायें है : -- 

शिक्षक वुन्द--प्रधानाचार्य--१ 

प्रोफेसर ३ 
प्राध्यापक ७ 

इनके अतिरिक्त शारीरिक शिक्षा और दस्तकारी के अध्यापकों की 
नियुक्ति होती चाहिए। सामान्य7: शिक्षक और प्रशिक्षार्थी का अनुपात ११ 
१० होना चाहिए। इस अनुपात में प्रधानाचायं, दस्तकारी और शारीरिक 
शिक्षा के अध्यापक को शामिल नहीं किया जाता है। प्राध्यापकों की इस सख्या 

“की न्‍्यनतम मानना चाहिए । 

प्राध्यापकों की योग्यता के लिए एम. ए., एम. एससी. और एम, 
एड. न्यूनतम निर्धारित किया जाना थाहिए। एम. ए. और एम. एड. हि 
परीक्षाएँ कम से कम द्वितीय श्रेणी में उत्तोणं बी होनी चाहिए । 

विश्वविद्यालय ने सिफारिश वी है कि एम. एड. कक्षा में १५ विद्यार्थी 
से अधिक नही होने चाहिए जिससे कि अध्ययन का स्तर ऊंचा रखा जा सके ॥ 

भवन :--विश्व विद्यालय ने एक शिक्षक महाविद्यालय के लिए निम्न- 
लिखित प्रकार के भवन की न्यूनतम अपेक्षा की हैः-- 

(१) एक बड़ा हाल (२,४०० वर्ग फीट), (२) कम से कम दस विषय 
कक्ष, (३) मनो विज्ञान प्रयोगशाला---६०० वर्ग फीट, (४) बिज्ञान प्रयोगशाला 
१००० वर्ग फीट (५) कार्यशाला ४०० वर्ग फीट, (६) कछा और रूलित कला 
कृक्ष ४०० वर्ग फीट, (७) शिक्षक कक्ष, (८) छात्राओं के लिए एक पृथक 
कमरा, (६) पुस्तकालय---१५०० वर्ग फीट, (१०) खेल के मैदान, (११) 
छात्रावास । 

सामग्री :--भवन के अतिरिक्त विभिन्‍न प्रयोगशालाओं की साज- 
सज्जा के लिए सामग्री चाहिए। श्रव्य-दृश्य सामग्री प्रचुर मात्रा में उपलब्ध 
कराई जाए, क्योंकि इमका शिक्षक महाविद्यालयों में बहुत महत्त्व है। सामग्री 
के खरीदने और उनको ठीक प्रक्राद से रखने के लिए धन का प्रावधान किया 


का 


७४ शिक्षक-प्रशिक्षण के सिद्धान्त व समस्त ए 


जाना चाहिए | लगभग ५ से १० प्रतिशत घन प्रत्येक वर्ष सामग्री की मरम्मत 
और रक्षा के लिए रखा जाए । इस दृष्टि से सामान की एक सूची प्रस्तावित 
की गई है-- 


मद लागत मल आवतेक व्यय (वाधिक) 
१ मनोविज्ञान प्रयोगशाला ५,००० ५०० 
२, विज्ञान प्रयोगशाला ८००० १००० 
३. कला और दस्तकारी विभाग ५,००० १००० 
४. श्रव्य-दृश्य सामग्री ८,००० ५०० 
५. खेल की सामग्री १,००० ५०० 


पुस्वकालय--एक शिक्षक महाविद्यालय में एक पुस्तत्रालय का होना 
आवश्यक है। पुस्तकों के अतिरिक्त पतन्र-पत्रिक्राओं की प्रचुरता भी होनी 
चाहिए | यह सुझाव दिया गया है कि एक बी. एड. मह।विद्याल्य में ३००० 
पुस्तकें होनी चाहिए | इसके लिए छगभग १०,००० रुबये का प्रावधान किया 
जाना चाहिए । याद एम. एड. कक्षाएँ हो ता ५०० अतिरिक्त पुस्तक होनो 
आवश्यक है । महाविद्यालय को प्रत्येक वर्ष ५ ००० रुपया पुस्तकालय में पुस्तकों 
एवं पत्र-पत्रिकाओं के लिए व्यय करता चाहिए | एम. एड. कक्षाएं हाने पर 
प्रतिवर्ष ५०० रुपया अधिक पत्र-पत्रिकाओं पर खर्चे करना चाहिए ' 

प्रायोगिक स्कूल--एक शिक्षक महाविद्यालय के साथ एक माध्यमिक 
अथवा उच्च माध्यमिक सकल संयुक्त होना चाहिए । इस स्कूल का प्रशासनिक 
एवं आर्थिक नियन्त्रण महाविद्यालय के प्रधानाचार्य का होना चाहिए इस 
हाला में प्रशिक्षक और प्रशिक्षार्थी अपने नवीन विचारों और प्रयोगों का 
परीक्षण करें । इनमें निदर्शन णाठों वा आयोजन किया जाए । प्रशिक्षार्थियों के 
लिए इस स्कूल को एक प्रयोगशाला के रूप में काये करना चाहिए | 


राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तावित साज-प्तामान की सूची के 
अतिरिक्त शिक्षक महाविद्यालयों में दो अन्य बातों की ओर विशेष ध्यान देना 
चाहिए । अब शिक्षक महाविद्यालयों में अन्त: सेवाकालीन प्रशिक्षण का उत्तर- 
दायित्व बढ़ गया है । अत: इनमें सेवा-प्रसार विभाग की स्थापना के लिए 
सुविधाएँ प्रदान करनी चाहिए। एक सेवा-प्रसार विभाग के लिए एक 
समन्वयक की नियुक्ति होनी चाहिए और इसके लिए औसतन ३०,००० रुपए 
के वाषिक अनुदान का प्रावधान होता चाहिए । एक शिक्षक महाविद्यालय में 
दूसरा महत्त्वपूर्ण कक्ष श्रव्य-दुश्य विभाग है । जिस प्रक्रार प्रशिक्षार्थियों के' लिए 


साध्यनिक शिक्षक-प्र शिक्षण संस्थाओं का संगठल छ्प्र 


एक पुस्तकालय अत्यावश्यक है उसी प्रकार एक सम्पन्त श्रव्य-दुश्य विभाग 
भी अनिवायें है। इह विभाग में प्रचुर मात्रा में चाट, माइल, ग्राफ, चित्र, 
नक्शे आदि का संकलन होना चाहिए ठाकि प्रशिक्षार्थी अध्यापन अभ्यास में 
इनका प्रयोग कर सके । इनके अतिरिक्त आधुनिक उपकरण यथा टेप रिकाड्ड, 
फिल्‍म प्रोजेक्टर, टेलीविजन मेट आदि भी उपलब्ध कराये जाएं। इच 
उपकरणों से शिक्षण-विधियों में परिवर्तन आयेगा | 


राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर संगठतात्नक समझाव 


एक विक्षक महाविद्यालय के सुप्रतन्ध के लिए साज-सज्जा और सामग्री 
की आवद्यकता होती है । उपर्युक्त जिवेचन से स्पष्ट हुआ है कि एक शिक्षक 
महाविद्यालय को किन न्यूनतम साधनों की आव्रह्यकता है। इन स्वधनों को 
जूटाना सरकार अथवा संस्था को गेर-सरकारी प्रवस्ध समितियों का उत्तर- 
दायित्व है । इन साधनों के प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होने से संस्था की काये- 
क्षमता में वृद्धि होती है। अत: प्रवन्धक को इन उपकरणों का सचय करना 
सस्था की कार्यक्रुशछता की वृद्धि करते के 5ए आवश्यक है । पिछले पृष्ठों में 
शिक्षक महाविद्यालयों की वर्तमान स्थिति के विवेचन से दा समस्याएं सामने 
आती है ॥ पहली समस्या तो यह है कि एक शिक्षक महाविद्यालय का आकार 
क्या होता चाहिए ? क्योकि कुछ सस्थाएँ इतनी छोटी है कि उनका संचालन 
मितव्यथ्री नहीं होता, अतः इस समस्या के निराकरण करने के लिए एक 
शिक्षक महाविद्यालय का न्यूनतम आकार निर्धारित किया जाना चाहिए । 


दूसरी समस्या शिक्षक महाविद्यालयों के नियन्त्र०ण की है। इनका 
नियन्त्रण विभिन्‍न एजेन्सियों के पास है। पाठ्यक्रम परीक्षा एवं डिग्नी की 
दृष्टि से वे विश्वविद्यालयों के अधीन है। लेकिन उत्तरप्रदेश में एल. टो, का 
डिप्लोमा अभी राज्य शिक्षा विभाग द्वारा दिया जाता है। एल, टी पाद्यक्रम 
ओर परीक्षाएं शिक्षा विभाग द्वारा सचालित होती है ॥ शिक्षक महाविद्यालयों 
को आर्थिक अनुदान की दृष्टि से निदेशक, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा 
अथवा निदेशक उच्च शिक्षा पर निभर रहना पड़ता है । एक ओर पाद्प्क्रम, 
परीक्षाएँ तथा अन्य शेक्षिक््‌ विषयों पर शिक्षक महाविद्यालय विश्वविद्यालयों 
से सयुक्त हैं, दूसरी ओर शिक्षकों के वेतन, देनिक व्यय या धन्य शैक्षिक 
योजनाओं की आध्िक स्वीकृति के लिए इनको शिक्षा विभाग पर निर्भर रहना 
पड़ता है । अर्थ के सम्बन्ध में विश्वविद्यालयों की कोई राय नही होती है # 


७६ शिक्षक-प्रशिक्षण के सिद्धान्त व समस्याएँ 


विश्वविद्यालय, अनुदात आयोग की अनेक आथिक सहायक योजनाओं का 
शिक्षक महाविद्यालय, जो विश्वविद्यालय के शिक्षा संकाय या विभाग नहीं हैं, 
लाभ नहीं उठा पाते हैं क्योंकि विश्वविद्यालय इन सरकारी अथवा गैर सरकारी 
शिक्षक संस्थाओं को सामान्यत: आथिक सहायता का वचन नहीं दे पाते हैं । 
इस प्रकार प्रबन्ध और सगठनात्मक दुष्टि से शिक्षक महाविद्यालयों को स्थिति 
दुविधापर्ण है। अत: इस समस्या के समाधान के लिए निम्नलिखित सुझावों 
पर विचार किया जाएगा--- 

आकार---पसाधार णतया हमारे देश मे शिक्षक महा विद्यालयों का आकार 
छोटा है । कुछ महाविद्यालयों में ७०, ६०, १०० अथवा इस रांख्या के आस- 
पास प्रशिक्षणार्थी अध्ययन करते है। औसतन एक महाविद्यालय में ६० 
प्रशिक्षार्थी होते है । शिक्षक महाविद्यालयों के छोटे आकार के फलणस्वरूप प्रति 
छात्र छागत व्यय बहुत बढ़ जाता है। इन छोटे आकार के महाविद्यालयों में 
धनाभाव के कारण विकास कार्य क्रम हाथ मे नहीं लिए जा सकते हैं क्योकि 
इनमें शिक्षक प्रशिक्षकों की संख्या सीमित होती है और सामग्री का अभाव 
रहता है । इस दृष्टि से इगलेण्ड में मेकनायर समिति ने सुझाव दिया है कि 
एक शिक्षक महाविद्यालय की कार्येक्षमता बढाने वी दृष्टि से कम से कम २०० 
प्रशिक्षार्थी होने चाहिए। भारत के शिक्षा आयोग (१६६४-६६) ने भी 
सुझाव दिया है कि अल्प व्यय और वुशलता, दोनों ही दृष्टियों से यह आवश्यक 
होगा कि प्रशिक्षण संस्थाएं काफी बडी हों । प्राथमिक स्तर के लिए दो वर्ष 
की अवधि के पादयक्रम की व्यवस्था करने वाली संस्थाओं की छात्रसंख्या 
२०० होनी चाहिए। ब्व्िमान संस्थाओ को छात्र-सख्या इतनी करने के लिए 
लगभग पाँच वर्ष का एक कार्यक्रम बनाना चाहिए जिसके अनुसार या तो 
उनका विस्तार किया जाये या एकाधिक सस्थाओं को मिलाकर बड़ा आकार 
दिया जाए। जो नई संस्थाएं स्थापित की जाएँ उनकी छात्रसंख्या ४०० से 
कम न रखी जाए । 

छोटे आकार की समस्या का एक हल सर्वांगीण शिक्षक महाविद्यालय 
की स्थापना से हो सकता है । यह सुझाव सबवंप्रश्नम कॉप (०००0) समिति ने 
दिया था । इस समिति ने लिखा है कि सयुकत राज्य अमेरिका और रूस मे 
बड़े-बड़े शिक्षक महाविद्यालयों की स्थापना की जाती है, इनके आकार के 
'अनुसार इनको अध्यापन अभ्यास के लिए शालाओं की सुविधा दी जाती है 
अन्य भारतीय शिक्षाशास्त्रियों और अखिल भारतीय शिक्षक प्रशिक्षक 


साध्यमिक शिक्षक-प्रशिक्षण संस्थाओं का संगठन ७७ 


सघ ने भी सवागीण शिक्षक प्रशिक्षक महाविद्यालयों को स्थापना के विचार का 
अनुमोदन किया है। इस प्रकार के सर्वागीण शिक्षक महाविद्यालयों से निम्त- 
लिखित लाभों की कल्पना की गई है- 

(१) इनसे भौतिक साधनों का अधिकतम उपयोग होगा, क्योकि विज्ञान 
और मनोविज्ञान प्रयोगशालाओं, पुस्तकालय, खेल के मेदान आदि का इस्तेमाल 
अधिक विद्यार्थी करेगे । इससे शिक्षण-प्रशिक्षण अधिक मितव्ययी होगा । 

(२) इन महाविद्यालयों में प्राथमिक, माध्यमिक शालाओं के कछा, 
विज्ञान, गृह विज्ञान, दस्तकारी, शारीरिक शिक्षा के शिक्षकों को एकत्रित होने 
का अवसर मिलेगा । इससे इन संस्थाओं का शैक्षिक वातावरण अधिक सम्पन्न 
होगा । 

(३) शिक्ष क-प्रशिक्षण में वर्गं-मेंद का अन्त हो सकेगा । स्तातकोत्तर से 
प॒व॑-प्राथमिक स्तर तक की कक्षाओं से समन्वय हो सकेगा । 

(४) इन महाविद्यालयों में अध्यापकों की सेवाओं का अधिकतम 
उपयोग होगा । पव॑-प्राथमिक अथवा प्राथमिक शिक्षकों को अधिक योग्य और 
अनुभवी प्राध्यापकों के ज्ञान का लाभ मिल सकेगा। 

(५) इन सर्वागीण शिक्षक महाविद्यालयों में प्‌व-प्राथमिक, प्राथमिक, 
माध्यमिक, स्नातकोत्तर और शोध की कक्षाओं को पढ़ाने के बाद श्रध्यापकों 
को विभिन्‍न घ्तर की समस्याओं को जानने का अवसर मिल सकेगा और वे 
इन समस्याओ पर शोधकाये कर सकेंगे । 

इन सर्वांगीण शिक्षक महाविद्यालयों का गठन स्थानीय आवश्यकता- 
नुसार विभिन्‍न प्रकार से किया जाता है। एक शिक्षक महाविद्यालय में एक- 
वर्षीय बी. एड., चारवर्षीय बी. एड. पुव॑-प्राथमिक, प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण 
पादयक्र्म एम. एड, अथवा पीएच, डी. स्तर की कक्षाएं आयोजित की जा 
सकती है, और विभिन्‍न कक्षाओं के लिए प्रशिक्षाथियों की संख्या सीमित की 
जा सकती है। अधिक से अधिक एक शिक्षक महाविद्यालय में ४०० विद्यार्थी 
हो सकते हैं | सर्वागीण शिक्षक महाविद्यालय केवल एक ही प्रकार के न हों 
बल्कि उनमें विविधता होनी चाहिए। अतः निम्नलिखित तीन वर्ग की 
सर्वागीण संस्थाएं हो सकती हैं--- 

१-अ वर्ग-इस प्रकार के महाविद्यालय में २०० विद्याथियों के लिए एकवर्षीय 
बी, एड, और १०० प्राथमिक श्ालाओं के शिक्षकों का प्रशिक्षण कार्ये 
चलाया जाए , 
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२-ब वर्ग--इस प्रकार की संस्थाओं में तीन प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम 
चलाये जाएँ और इसमें बी. एड. तथा प्राथमिक के २०० विद्याथियों और 
१५० चारवर्षीय बी. एड. पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों को प्रवेश दिया 
जाए । 

३-स वर्ग--इस प्रकार के महाविद्यालय में एकवर्षी५थ दो, एड, तथा 
प्राथमिक शिक्षक-प्रशिक्षण के २०० छात्राध्यापफ और १५० स्नातकोत्तर 
पीएच. डी. तथा अन्य प्रकार के विश्वेष प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के विद्यार्थी 
हो सकते हैं। बी. एड. और प्राथमिक शिक्षक-प्रशिक्षण के अतिरिक्त 
निम्न प्रकार के पाठ्यक्रमों मे विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना चाहिए । 


पाठ्यक्रम विद्यार्थी संख्या 
पीएच० डी० २५ 
पोस्टग्रेजुएट डिप्लोमा फॉर टीचर 

एज्यकेटर्स ऑफ प्राइमरी संस्था ३० 

एम० एड० ४० 
मार्गदशेन, शिक्षा प्रशासन, विशेष शिक्षा आदि 

के डिप्लोमा पाठयक्रम ३० 


भवन---सर्वांगीण शिक्षक महाविद्यालय के लिए. भवन और प्राध्यापको 
का प्रावधाव किया जाना चाहिए। इसमें १५० छात्रों और ५० छात्राओं के 
लिए छात्रावास की व्यवस्था होनी चाहिए। इनके साथ एक माध्यमिक 
विद्यालय संयुक्त किया जाना चाहिए, एक पूववे-प्राथमिक विभाग होना चाहिए 
जिसमें तीन खेलने के कक्ष, एक शयन कक्ष, एक खेल का मैदान, एक भोजन 
करने का कमरा, एक कपड़ रखने के कमरे का प्रावधान किया जाना चाहिए । 

सर्वांगीण शिक्षक महाविद्यालय में उतने ही प्राध्यापकों की नियुक्ति 
की आवश्यकेंता है जितनी कि एक सामान्य शिक्षक महाविद्यालय में रंगभग 
१२ प्राध्यापक कार्यभार को उठा सकते है। कक्षाध्यापन की दृष्टि से एक 
प्राध्यापक को सप्ताह में केवल बारह काछांश कार्य करना पड़ेंगा। 
अध्यापनाम्यास कार्यक्रम में प्राष्यापकों की सहायता संयुक्त शाला के सहयोगी 
शिक्षक करेंगे । इनके अतिरिक्त शारीरिक शिक्षा, संगीत ओर कलछा के 
शिक्षक भी होने चाहिए। सर्वांगीण शिक्षक महाविद्यालयों में अध्यापक और 
*प्रशिक्षार्थी का अनुपात १: २० माना गया है । 
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नियंत्रण 


शिक्षक महाविद्यालयों के संगठन की दृष्टि से दूसरी समस्या यह है 
कि इन पर नियंत्रण किस का हो ? विश्वविद्यालय, प्रदेश शिक्षा विभाग, 
अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इन महाविद्यालयों के प्रबन्ध में किस- 
किस सीमा तक मदद दे सकते हैं ? इन प्रश्नों के उत्तर में अनेक मत हैं । 
शिक्षा आयोग (१६६४-६६) ने इस समस्‍या के हल के लिए निम्नलिखित 
“विशद सुझाव दिए हैं-- 
शिक्षा आयोग ने सिफारिश की है कि चौथी पंचवर्षीय योजना में 
अध्यापक-शिक्षा के लिए यथेष्ट वित्त-विनिधान किया जाना चाहिए और इस 
धन की राशि को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को सौंप दिया जाना चाहिए। 
भावी आयोजनाओं में इस प्रकार की राशि का विनिधान जारी तो रखना ही 
होगा, साथ ही बढ़ाना भी पड़ेगा । 
इस दायित्व का समुचित पालन करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान 
आयोग को राष्ट्रीय शिक्षा, अनुपंघान एवं प्रशिक्षण परिषद्‌ के सहयोग से, 
'एक सम्मिलित स्थायी अध्यापक शिक्षा समिति बनानी चाहिए । इस समिति 
के सदस्य निम्नलिखित होने चाहिए--- 
(१) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और राष्ट्रीय शिक्षा, अनुदान एवं 
प्रशिक्षण परिषद के प्रतिनिधि, 
(२) विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधि, 
(३) राज्य अध्यापक शिक्षक मडलों के प्रतिनिधि बारी-बारी से, 
(४) सकल अध्यापक जिनमें से कम से कम एक प्राथमिक अध्यापक हो, 
(५) अध्यापकों के संगठनों के प्रतिनिधि, 
(६) शिक्षाविद्‌ और 
(७) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक संघ का एक प्रतिनिधि । 
अध्यापक शिक्षण की स्थायी समिति के पास अध्यापक शिक्षा के सभी 
पहलओं, जंते पूर्व-स्तातक ओर श्नातकोत्तर दोनों ही स्तरों को सामान्य शिक्षा 
या वृत्तिक शिक्षा का काम होना चाहिए । इसके पास निम्नलिखित कामों को 
करने की शक्ति भी होनी चाहिये- 
(१) प्रशिक्षण-संस्थानों और विश्वविद्यालय विभागों के स्तरों को उन्नत और 
निर्धारित करना, (२) अध्यापक शिक्षा के सभी स्तरों को सुधारना और 
उनमें समन्वय करना, (३) सभी प्रकार के अध्यापक शिक्षण संस्थाओं के 
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कार्यक्रमों, पाठ्यपुस्तकों, अध्यापकों की योग्यता आदि के विषय में 
विश्वविद्यालयों तथा राज्य शिक्षा विभागों को परामर्श देना, (४) विश्व- 
विद्यालयों के अन्तर्गत शिक्षा मंकायों या विभागों के लिए भर्थ राशि 
मंजर करना, (५) विश्वविद्यालय के शिक्षा संकायों या विभागों और 
प्रशिक्षणालयों में आवधिक निरीक्षणों की व्यवस्था करना, और (६) 
विश्वविद्यालयों तथा राज्य शिक्षा विभागों के सहयोग से शिक्षकों के लिए 
अन्तःसेवा ज्ञान-संवर्धन कार्यक्रमों को विकृत्तित करना और आशिक 
सुविधा-सम्पन्त बनाना ताकि अध्यापकों के विषयवस्तु ज्ञान, वृत्तिक 
योग्यता और कुशलता में वृद्धि हो सके । 


शिक्षा आयोग ने इन कार्यक्रमों के अतिरिक्त भारत सरकार को केन्द्र प्रेरित' 
क्षेत्र के लिए भी उदारतापूवंक वित्त व्यवस्था करने की सिफारिश की ताकि 
राज्य सरकारें अध्यापक-शिक्षण को विकसित कर सके। प्राथमिक अध्यापकों 
को प्रशिक्षण गालाओं के सुधार का कार्यक्रम बनाना, अन्तःसेवा शिक्षा की 
व्यवस्था करना और बड़ी-बड़ी प्रशिक्षण शालाएं स्थापित करना आदि कुछ 
ऐसे विशेष कार्यक्रम हैं जिन पर जोर देने की आवश्यकता है | 


अखिल भारतीय शिक्षक प्रशिक्षक संघ ने सुझाव दिया है कि प्रत्येक 
प्रदेश में 'स्टेट काउन्सिल फ़ॉर टीचर एज्यक्रेशन! का संगठन किया जाना 
चाहिए। इम काउन्सिल का उद्देश्य प्रदेश में शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं के लिए 
योजनाएँ तेयार करना, वित्त की व्यवस्था करना और पूर्वे सेवाकालीन और 
न्‍्तःसेवा प्रशिक्षण के स्तर को उन्नत करता होगा। इस काउन्प्िल में. 
निम्नलिखित सदस्य मनोनीत किए जाने चाहिए--- 
१-प्रदेश के सब विश्वविद्यालयों के एक-एक प्रतिनिधि । 
२-प्रदेश के राज्य शिक्षा संस्थाओं के प्रतिनिधि । 
३-प्रदेश के शिक्षक संघों के प्रतिनिधि । 
४-शालाओं के प्रधानध्यापकों के प्रतिनिधि । 
५-शिक्षा विभाग के भधिकारी और । 
६-शिक्षाविद्‌ । ।॒ 
शिक्षा विभाग को इस काउन्सिल की शिक्षक-प्रशिक्षण की योजना बनाने, 
संस्थाओं के लिए आथ्िक अनुदान की नीति तेयार करने, शिक्षण संस्थाओं के 
विस्तार की नीति' बनाने और इनको मान्यता देने आदि विषयों पर राय लेनी 
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राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार को इस काउन्सिल को आथिक अनुदान 
देना चाहिए | 

बहुत से लोग इस प्रकार की पृथक्‌ काउन्सिल बनाने के पक्ष में नहीं 
हैं। उनका मत है कि इस प्रकार के अनेक भिन्‍न भिन्‍न संगठन स्थापित करने 
से समन्वय की मूल समस्या समाप्त नहीं होती है, क्योंकि शिक्षा विभाग, विश्व 
विद्यालय, राज्य सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तो पृथक पृथक कार्य 
करेंगे । काउन्सिल से एक संस्था मात्र ही बढ़ेगी, क्योंकि इमको इन विभिन्‍न 
संस्थाओं पर ही अपने कार्य के लिए निर्भर रहना पड़ेगा। अतः उचित यह 
होगा कि वर्तमान संस्थाओं में से किसी एक संस्था को शिक्षक-प्रशिक्षण 
का उत्तरदायित्व दे देना चाहिए। इस दृष्टि से प्रदेश के विश्वविद्यालय ही 
ऐसी संस्थाएँ हैं जितको शिक्षक-प्रशिक्षण के संगठन का उत्तरदायित्व सौंप 
दिया जाना चाहिए। इसी प्रकार का सुझाव कॉप समिति (८०४०) ने भी 
दिया था। इस प्मिति ने यह प्रस्ताव किया कि इगलैण्ड की एरिया ट्रेनिंग 
आर्गेनाइजेशन के समान भारतीय विश्वविद्यालयों को भी शिक्षक-प्रशिक्षण 
संस्थाओं पर नियन्त्रण करना चाहिए। इंगलूण्ड में मेकनायर समिति ने 
एरिया ट्रेनिंग आरगेनाइजेशन को विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए 
पिफारिश की थी जियसे शिक्षक-प्रशिक्षण कार्यक्रम का विश्वविद्यालयों से 
सीधा सम्पक हो सके । इस सुझाव के अच्तगेत विश्व विद्यालय संगठन में 
निम्नलिखित परिवतंन भ्रपेक्षित म ने गए हैं :--- 

१. प्रत्येक विश्वविद्यालय में शिक्षक प्रशिक्षण विभाग (सकल) खोले जाएं, 
किसी-किसी विश्वविद्यालय में आवश्यकतानुसार एक से अधिक विभाग 
(सकल) भी हो सकते हैं; 

२. प्रत्येक विश्वविद्यालयीय शिक्षक प्रशिक्षण विभाग (स्कूल) से सम्बन्धित 
अन्य शिक्षक-प्रशिक्षण संस्थाएं होंगी जो अन्य मान्यता प्राप्त शिक्षक 
प्रशिक्षण संस्थाओं को सहयोग प्रदान करेंगी, और 

३. प्रत्येक विश्वविद्यालयीय शिक्षक प्रशिक्षण विभाग (स्कूल) को सम्बन्धित 
शिक्षक संस्थाओं के विद्यार्थियों के प्रशिक्षण और मूल्यांकन कार्य को करना 
पड़ेगा | वर्तमान समय में इंगलैण्ड को सच्ह क्षेत्रों विधाजित किया गया 
है और प्रत्येक क्षेत्र में एक एरिया ट्रेनिग आरगेनाइजेशन” विद्यमान है । 
प्रत्येक क्षेत्रीय आरगेनाइजेशन के अन्तगंत उस क्षेत्र की सभी शिक्षक 
प्रशिक्षण संस्थाएं कार्य करती हैं | इसका प्रत्यक्ष सम्बन्ध विश्वविद्याल्य, 
शिक्षक प्रशिक्षण महा विद्यालयों, शिक्षकों, स्थानीय शिक्षा समितियों एवं 
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शिक्षा मन्त्रा5्य से होता है । इस आरगेनाइजेशन के प्रमुख कार्य हैं--- 
विश्वविद्यलय की और से सम्बन्धित संस्थाओं के शं क्षिक एवं व्यावसा- 
यिक कार्यों का पर्यवेक्षण करना । प्रत्येक क्षेत्र में एक इंस्टीट्यूट ऑफ, 
एज्यकेशन होता है जो इस एरिया ट्रेनिंग आरगेनाइजेशन को परामर्श 
देता है और निर्धारित नीति और कार्य का संचालन करता है | इस्टी- 
ट्यूट ऑफ एज्यूकेशन के व्यय को विश्वविद्यालय वहन करता है । इंस्टी 

टुयूट के निदेशक का पद श्रोफेसर” के पद के समकक्ष माना जाता है। 


भारतीय प्रदेशों में इसी प्रकार के एरिया ट्रेनिंग आरगेनाइजेशन की 
सिफरिश की गई है । इस प्रकार के संगठन में अनेक विकल्प हो सक्रते हैं। . 
एक तरीका तो यह हो सकता है कि प्रदेश के विभिन्‍न विश्वविद्यालयों के क्षेत्र 
के लिए एक एरिया ट्रेनिग आरगेनाइजेशन हो । यह भआारगेनाइजेशन अपने 
क्षेत्र की सभो स्वर की शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं के दौक्षिक, व्यावसायिक, 
संगठन, प्रबन्ध एवं आर्थिक हितों का निरीक्षण करे । 


दूसरा विकल्प यह हो सकता है कि प्रत्येक प्रदेश में एक (एरिया ट्रेनिंग 
आरगेनाइजेशन! होना चाहिए और यह सब विश्वविद्यालयों के शिक्षक-प्रशिक्षण 
कार्यक्रम का समन्वय करे । 


तीसरा विकल्प यह हो सकता है कि एरिया ट्रेनिंग आरगेनाइजेशन एक 
'स्वतन्त्र संस्था के रूप में कार्य करे और शिक्षक-प्रशिक्षण के कार्य क्रम का पयें- 
वेक्षण एवं ततिरीक्षण करे । 

इस प्रकार शिक्षक-प्रशिक्षण के प्रबन्ध को दृष्टि से बई प्रकार के 
संगठन हो सकते हैं। एरिया ट्रेनिंग आरगेनाइजेशन के विचार को व्यावहारिक 
स्वर्प देने की आवध्यत्रता है। शिक्षक-प्रशिक्षण को विश्वविद्यालयों से 
संयुकत्र कर देने से इनके पाठ्यक्रम, शिक्षण और परीक्षा प्रणाली में अधिक ' 
सुधार हाने की संभावनाएँ हैं। इस माध्मम से प्राथमिक शिक्षक-प्रशिक्षण भी 
विश्वविद्यालयों से सम्बन्धित हो जायेगा जिससे इनके स्तर में आशातीत 
उन्नति हो सकैगी । अतः विश्वविद्यालयों के अन्तर्गत एक इंस्टीट्यूड आफ 
एज्यकेशन अथवा शिक्षा विभाग अथवा संकाय के स्वरूप वी एक सस्था का 
गठन किया जाना चाहिए, जो अपने क्षेत्र की सभी प्रकार की शिक्षक प्रशिक्षण 
संस्थाओं का निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण करे और शिक्षा विभाग, विश्वविद्यालय 
अनुदान बायोग, राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंघात एवं प्रशिक्षण परिषद्‌ तथा प्रशिक्षण 
संस्थाओं में आपस में समन्वय रथापित करे। ऐसा प्रयोग करने की 


माध्यमिक शिक्षक-प्रशिक्षण संस्थाओं का संगठन. दरे 


आवश्यकता आज बहुत बढ़ गई है, क्योंकि शिक्षण-प्रशिक्षण के संख्यात्मक 
एवं गुणात्मक विकास की ओर सभी का ध्यान आकर्षित हो गया है । 

उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों के 
थुत्गंठन की समस्या महत्त्वपूर्ण है। इन महाविद्यालयों को उचित भवन, 
पुस्तकालय, श्रव्य-दृश्य सामग्री, छात्रावास आदि भौतिक साधनों की आव- 
श्यकता है । गुणात्मक विकास की दृष्टि से उचित संख्या में सुयोग्य शिक्षक 
प्रशिक्षकों की अनिवायंता में कोई संदेह नहीं है। इन भौतिक साधनों को 
बढ़ाने की दृष्टि से आज यह आवश्यक हो गया है कि शिक्षक महाविद्यालयों में 
अ्शिक्षाथियों की संख्या में वृद्धि हो । बड़े आकार को संस्थाएँ होने से साधन 
सुविधाएँ जुटाना सरल होगा । इस दृष्टि से सर्वांगीण शिक्षक-प्रशिक्षण संस्थाओं 
के खोलने के प्रयोग भी किये जाने चाहिए, शिक्षक-प्रशिक्षण संस्थाओं के प्रबंध 
'की ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिए । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और 
प्रदेशों के विश्वविद्यालयों को इन प्रशिक्षण संस्थाओं के कार्य का संचालन स्वयं 
लेना चाहिए और इनके निरीक्षण, पर्यवेक्षण के उत्तरदायित्व को भी वहन 
करना चाहिए । इससे शिक्षक-प्रशिक्षण कार्यक्रम में गृणात्मक विकास होने 


की संभावनाएं हैं । 


श७ 
प्राथमिक शिक्षक-प्रशिक्षरा संस्थाओं 
का संगठन 





पिछले अध्याय में माध्यमिक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों के 
विभिन्‍त प्रकार के संगठन के विषयों का अध्ययन किया गया था। इस अध्याय 
में प्राथमिक स्‍तर की शिक्षक-प्रशिक्षण संस्थाओं के वतंमान प्रशासन का 
अध्ययन किया जाएगा और इस बात पर भी विचार किया जाएगा कि इन 
संरथाओं के संगठन और प्रशासन में किस प्रकार का परिवतेत किया जाए 
जिससे इनके कार्ये करने की पद्धतियों में सुधार लाया जा सके और इनकी 
कार्य कुशलता में वृद्धि हो सके । अध्ययन की हृष्टि से इस अध्याय को निम्त- 
लिखित खण्डों में विभाजित किया गया है :--- 


(१) वर्तमान स्थिति; 
(२) नवीन संगठन के लिए कुछ सुझाव । 


वर्तमान स्थिति 

प्रयासन--शिक्षा राज्य का विषय है। अतः प्रदेश की सरकार शिक्षा 
सम्बन्धी नीति का निर्धारण करती है, आथिक अनुदान देती है और साधन 
सुविधाएं उपलब्ध करती हे जिससे शिक्षा के लक्ष्यों की प्राप्ति हो सके । 
प्राथमिक शिक्षा का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रदेश सरकार पर हे, प्राथमिक 
शिक्षा के तिःशुल्क और अनिवाय बनाने के संवेधानिक संकल्प को पूर्ण करने 
का कार्य प्रदेश सरकार का ही है| प्राथमिक शालाओं के लिए प्रशिक्षित 
शिक्षकों की पूर्ति करने का भार भी प्रदेश सरकार पर ही है । 
राज्य सरकार से सम्बन्ध 

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंघान एवं प्रशिक्षण परिषद्‌ ने राष्ट्रीय प्राथमिक 
शिक्षक-प्रशिक्षण के सर्वेक्षण का प्रतिवेदद सन्‌ १६७० में प्रकाशित किया | इस 





प्राथमिक शिक्षव-प्रशिक्षण संस्थाओं का संगठन ८५ 


सर्वेक्षण के अनुसार देश की १५४८ प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण शालाओं में से 
११६८ प्रशिक्षण शालाओं ने प्रश्नावलियों के उत्तर दिए | उक्त सर्वक्षण में इन 
अशिक्षण शालाओं के सम्बन्ध में आँकड़े उपलब्ध हैं। इस सर्वेक्षण से यहु 
स्पष्ट होता हैं कि राजकीय प्रशिक्षण शालाओं की संख्या गेर सरकारों 
संस्थाओं से अधिक हे, निम्नलिखित तालिका के अनुमार प्रबन्ध की दृष्टि से 
स्थिति इस प्रकार है :--- 

तालिका 





प्रदेश राजकीय संस्थाओं गेर सरकारी अनुदान प्राप्तन योग 
की संख्या अनुदान प्राप्त करने वाली गैर 
संस्थाओं की सरकारी संस्थाओं 


संख्या की संख्या 

आन्भ्र प्रदेश ८० ३३ ध्य्ा ११३ 
असम ३० एन. ए* 2४४ ३० 
बिहार ना 4 ना न 
गुजरात ३६ ३६ न ७८ 
जम्मू-कद्मी र १३ कक बाद श३े 
केरल >( ६५ १ ध्रे 
'मध्यप्रदेदश ६७ १ “-- ६८ 
तमिलनाडु ६२ ७२ बा १३४ 
'महाराष्ट्र ५८ ७७ १ १३५६ 
मेंसूर ३2 ३३ हंसल ७१ 
उड़ीसा ५८ ता बजा ५८ 
पंजाब ६६ ३५ लेलनडर १०४ 
राजस्थान ४८ दें ७ दर 
उत्तरप्रदेश १२० २ रे रे 
पश्चिमी बंगाल २6. . 8 न+ ३७ 

न्द्र-शासित प्रदेश १५ ना ४ १५ 
योग ७८२ ३७४ १२ ११६८ 
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पीछे दी गई तालिका के अनुसार ६७ प्रतिशत राजकीय संस्थाएं हैं, 
३२ प्रतिशत अनुदान प्राप्त गेर सरकारी संस्थाएं हैं और एक प्रतिश्षत गैर 
सरकारी संस्थाओं को अनुदान प्राप्त नहीं होता हे । केरल, महाराष्ट्र एवं 
तमिलनाडु में गर सरकारी संस्थाओं को संख्या सबसे अधिक हैं । 

विगत पच्चीअ वर्षों में सभी प्रदेशों मे प्रशिक्षण शालाओों की संख्या में 
तीत्र गति से वृद्धि हुई है । प्रथम तीन योजनाओं में प्रशिक्षण शालाओं की 
संख्या में अधिक वृद्धि हुई हैँ। अधिकांश केन्द्र-शासित प्रदेशों और जम्म- 
कश्मीर में शिक्षण प्रशिक्षण शालाएँ सन्‌ १६४७ के परचात्‌ खोली गई है। इसी 
अवधि में लगभग ४३२ प्रशिक्षण शालाओं को बेसिक शिक्षा पद्धति पर परि- 
वर्तित कर दिया गयधा। तमिलनाड़, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, मेंसूर और पंजाब 
में विशेष रूप से प्रशिक्षण दशालाओं के संगठन में परिवर्तेत करके इन्हें बेसिक 
शिक्षा पद्धति पर ढाला गया । 


देश की प्रशिक्षण शालाएँ ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में समान अनुपात 
से बंटी हुई है । ग्रामीण क्षेत्रों में इनका प्रतिशत ५०.८ है और शहरी क्षेत्र में 
इनका प्रतिशत ४९.३ है | गुजरात (५८.६), तमिलनाडु (७२.४), उड़ीसा 
(५०.८) और परिचमी बंगाल (६०) में प्रशिक्षण शालाएं ग्रामीण क्षेत्रों में 
स्थित है । राजस्थान में शहरों के नजदीक स्थित संस्थाओं का प्रतिशत ४७ 
है, ग्रामीण क्षेत्रों में २७.४ प्रतिशत संस्थाएं है। सामान्यतः प्रदेश सरकारों' 
की नीति यह है कि प्रशिक्षण छ्ालाएँ ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक खोली जाएँ 
ताकि प्राथमिक शिक्षकों को ग्रामीण जन-जीवन, छात्र-छात्राओं और स्कूलों से 
प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त हो सके । 

राज्य शिक्षा में महिलाओं एवं पुरुषों के लिए प्रशिक्षण सुविधाओं के 
प्रदान करते की नीति के सम्बन्ध में भी विभिन्‍नता हैं । इस समय देश में 
पुरुषों की संख्याओं का प्रतिशत अधिक हूं । लगभग ५६.७ प्रतिशत पुरुष' 
संस्थाएँ है जबकि २४ ३ प्रतिशत महिलाओं के लिए प्रशिक्षण शालाएं हैं | 
१६ प्रतिशत सह-शिक्षा वाली प्रशिक्षण शाहूाएँ हैं। केरल एक ऐसा प्रदेश है 
जिसमे महिला प्रशिक्षण द्ालाओं का प्रतिशत पुरुष प्रशिक्षण शालाओं से 
अधिक हैं । 

प्रदेश का शिक्षा विभाग प्राथमिक प्रशिक्षण शालाओं को खोलने की 
अनुमति देता है, उनको अनुदान देता है, विद्यार्थियों की छात्रवृत्तियाँ स्वीकृत 
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करता है, प'ठपचर्या का निर्वारण करता है, पाठ्यपुस्तकें निर्धारित करता 
“है, प्रशिक्षण शालाओं का पर्यवेक्षण करता है तथा परीक्षाएँ बरायोजित करके 
उत्तीर्ण विद्यार्थियों को प्रमाण-पत्र प्रदान करता है । प्रत्येक प्रदेश में प्रशिक्षण 
शालाओं बी कार्य-विधि और प्रशिक्षण प्रणाली अन्य प्रदेशों से कुछ अंशों में 
विभिन्‍न पाई जाती है, क्‍योंकि सब प्रदेशों की शिक्षण-प्रश्चिक्षण की नीति को 
निर्धारित करने के लिए कोई एक केन्द्रीय संस्था नहीं है । 
राज्य शिक्षा संस्थानों से सम्बन्ध-लगभग सभी प्रदेशों में केन्द्रीय 
सरकार की सहायता से राज्य शिक्षा संस्थानों की स्थापना हो चुकी है । इनकी 
स्थापना से प्रार्थाभक शिक्षक-प्रशिक्षण के क्षेत्र में एक नये अध्याय का शुभारम्भ 
हुआ है। राज्य शिक्षा संस्थान प्रदेश की प्रशिक्षण शालाओं के गुणात्मक विकास 
की ओर बहुत ध्यान दे रहा है। यह शिक्षक-प्रशिक्षण के पाद्यक्रम, अध्यापन 
अभ्यास की विधियों, परीक्षण प्रणाली तथा अन्य तत्सम्बन्धी साधन-१विधाओं 
के उच्तयन के लिए कार्य करता है। प्रशिक्षण शालाओं के शिक्षक प्रशिक्षकों के 
लिए अन्त:सेवाकालीन प्रशिक्षण की व्यवस्था करता है। ग्रीष्मकादोत शिविर 
आदि का आयोजन व्यावसायिक स्तर के विकास के लिए करता है। 
राज्य शिक्षा संस्थान शिक्षा में होने वाले नवाचार अथवा अभिनव- 
उपक्रमों का प्रकाशन और प्रसार करता है। आशा है कि शिक्षा संस्थानों के 
भ्रयासों से प्राथमिक प्रशिक्षण शालाओं के स्तर उन्नत हो सकेंगे । 
राष्टीय शिक्षा संस्थान से सम्बन्ध-भारत सरकार ने सर्वप्रथम १६५६ 
में राष्ट्रीय बुनियादी शिक्षा-संस्थान की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य बुनि- 
यादी शिक्षा का विकास करना था। इस दृष्टि से इस संस्था का सम्बन्ध 
विभिन्‍न देशों की बुनियादी प्राथमिक प्रशिक्षण शालाओं से भी स्थापित्त हो 
गया । इस संस्था को राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिथण परिषद्‌ से संयुवत 
कर दिया है । इसके फलस्वरूप इस संस्था के कार्यक्रम में परिवर्तत आया | 
अब इसके कार्य को राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान के दो विभाग, शिक्षक प्रशिक्षण 
विभाग और पूर्व प्राथमिक एवं प्राथमिक विभाग, करते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा 
संस्थान के ये दोनों विभाग प्राथमिक स्तर की शिक्षक प्रशिक्षण की सणस्याओं 
पर अच्वेषण करते हैं और प्रशिक्षण कार्यक्रम के विकास के लिए नई दिशाएं 
एवं आयाम निर्धारित करते हैं । प्रदेश के राज्य शिक्षा संस्थान और राष्ट्रीय 
शिक्षा संस्थान मिल-जुल कर शिक्षक प्रशिक्षण की समस्याओं के समाधान के 
लए कार्य करते हैं । 
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संस्थाओं का आकार---अल्प व्यव और कुशलता दोनों ही दृश्टियों से 
प्रशिक्षण संस्थाओं का आकार काफी बड़ा होना चाहिए लेकिन वतंमान उप- 
लब्ध आंकड़ों से ज्ञात होता है कि हमारे देश में कुछ प्राथमिक शालाओं का 
आकार पर्याप्त है और कुछ संस्थाएं बहुत छोटी है । कोप (०99) समिति ने 
१३६ प्रशिक्ष शालाओं के सर्वेक्षण के आधार पर लिखा है कि १८ संस्थाओं 
में 50 से कम, ५६ संस्थाओं में १०० से कम, १८ संस्थाओं में १५० से कम, 
30 संस्थाओं में २०० शे कम और केवल १३ संस्थाओं में २०० से ऊपर 
विद्यार्वी पढ़ते हैं ।! इन आंकड़ों से विदित होता है कि प्रशिक्षण शालाओं का 
औसत आकार लगभग १०० का है| इस बात की पुष्टि एक अन्य सर्वेक्षण से 
हुई है, जिसमें लिखा है कि कुछ संस्थाएं ऐसी है जिनमें केवल २० हृणत्र है 
और कुछ सस्थाओं में ३०० विद्यार्थी पढ़ते हैं ।* 

उत्तर प्रदेश और पंजाब में अनेक गेर सरकारी प्रशिक्षण शालाएं एक 
हाईस्कल से संयुक्त रहती हैं। अन्य प्रदेशों में अधिकांश प्रशिक्षण शालाएं 
प्वतन्त्र अस्तित्व रखती है। काँप (5099) समिति वी राय में हाई स्कलों से 
सम्बद्ध प्रशिक्षण शालाएं अधिक उपयोगी होती हैं क्योंकि इनको हाई सकल के 
अन्म सुयोग्य अध्यापकों की सेवाएँ सरलता से उपलब्ध हो सकती है | अध्यापन 
अभ्यास के लिए सम्बद्ध हाई सकल की कक्षाएं मिल जाती है, और एक विशिष्ट 
लाभ यह भी है कि अनेकसुयोग्य छात्र हाई सकल के अहाते में शिक्षक प्रशिक्षण 
को सुविधा होने के कारण शाला के विद्यार्थी प्रशिक्षण की ओर आदक्वृष्ट 
होते हैं । 

भवन और अन्य उपकरण--दूर्भाग्य से प्रशिक्षण शालाओं की भवर, 
साज-सज्जा, प्रयोग शाला अन्य भौतिक सुविधाओं की दृष्टि से स्थिति शोचनीय 
है । भारत सरकार ने सन्‌ १६६६-७० में प्रशिक्षण शालाओं का चक सर्वेक्षण 
किया था। इस सवक्षण से प्रशिक्षण शालाओं की स्थिति का बोध होता है। 
आसाम बिहार और पंजाब में अधिकांश प्रशिक्षण शालाओं के पास स्वयं के 
भवन हैं । लेकिन उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्यप्रदेश में अधिकतर प्रशिक्षण 
शालाअएं किराये के भवनों में चलाई जाती है अथवा इन यालाओं के अन्य 
शिक्षण संस्थाओं के भवन में चलाया जाता है। इन दोनों प्रकार की स्थितियों 
में प्रशिक्षण शालाओं के पास अपर्याप्त भवन होते हैं। इससे अध्यापन में 
असुविधा रहती है । 
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इस सन्यन्ध में राष्ट्रीय शेक्षिक अनुमंधान एवं प्रशिक्षण परिषदद्‌ के 
सर्वेक्षण प्रतिवेदन (१६७०) के अनुसार अधिकांश प्रशिक्षण शालाओं के अपने 
भवन भवन हैं, अथवा वे किराए के भवनों में चलाए जाते हैं। लगभग ३० 
प्रतिशत प्रशिक्षण शालाओं के अपने स्वयं के भवन है | असम की सभी संस्थाओं 
के पास अपने भवन हैं । अन्य प्रदेशों में स्थिति भिन्‍न है। केरल और उड़ीसा 
में 85 प्रतिशत, मध्म प्रदेश एवं राजस्थान में ७१ से ८० प्रतिशत, तमिलनताड्‌ 
पश्चिमी बंगाल एवं पंजाब में ६० से ७० प्रतिशत, मैसूर, केन्द्रीय प्रशासित 
प्रदेशों में ५० प्रतिशत, गुजरात में ४२ प्रतिशत और उत्तर प्रदेश में लगभग 
३८ प्रतिद्वत प्रशिक्षण शालाओं के पास निजी भवन हैं । 

अधिकतर प्रशिक्षण शालाश्रों में पुस्तकालय एवं वाचनालयों की उचित 
सुविधाएं नहीं हैं । पंजाब, बिहार और महाराप्ट्र की ८० प्रतिशत प्रशिक्षण 
शालाओं के पास पुस्तकालयों की संतोषजनक सुत्रिधाएँ हैं, लेकिन दूसरी ओर 
उड़ीसा और परिचमी बंगाल में क्रमशः ३७ और ४३ प्रतिशत प्रशिक्षण 
संस्थाओं के पास ही पर्याप्त पुस्तकालय और वाचनालय हैं । अन्य संस्थाओं की 
स्थिति इस हॉट से बहुत शोचतीय है । 

राजस्थान में ७५ प्रतिशत प्रशिक्षण संस्थाग्रों के पास ५०० से ४००० 

पुस्तकें हैं जो अधिकांश में हिन्दी भाषा नें है। केवल ६ प्रतिशत संस्थाश्रों के 
पास ४००० से अधिक पृ श्तके हैं । 

प्रशिक्षण शालाओं में प्रयोगशालात्रों की स्थिति बहुत ही खराब है। 
केवल पंजाब के ७२ प्रतिशत प्रशिक्षण मंस्थाओं में प्रयोगशालाएं हैं। गुजरात 
श्रौर महाराष्ट्र में प्रयोगशालाओं की :ष्टि से संस्थाओं की स्थिति संतोषप्रद 
है। गुजरात की ५९ प्रतिशत और महाराष्ट्र की ४८ प्रतिशत संस्थाश्रों में 
प्रयोगशाला प्रों की सुविधाएं हैं। उड़ीसा की किसी भी संस्था में प्रयोगशाला 
नहीं है । पश्चिमी बंगाल में ४ प्रतिशत, बिहार में ५ प्रतिशत, अ्रसम में 
७ प्रतिशत और केरल की १५ प्रतिशत प्रशिक्षण शालाझओरों में प्रयोगशालाओं की 
सुविधाएँ उपलब्ध हैं। इस बेज्ञनिक युग में जब कि विज्ञान-शिक्षण पर अभ्रधिक 
जोर दिया जा रहा है प्रशिक्षण शालाओं में वैज्ञानिक उपकरणों से पूर्ण प्रयोग- 
शालाओं की आवश्यकता है। वहाँ विद्यमान प्रशिक्षण शालाओं में पर्याप्त 
प्रयोगशालाएं भी उपलब्ध नहीं हैं। इसी प्रकार बंगाल, बिहार, उड़ीसा, 
मैसूर और असम की अधिकतर इशिक्षण संस्थाओ्रों में उद्योग-कक्षों की व्यवस्था 
नहीं है। 
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यह सामान्य मान्यता है कि प्रशिक्षण शालाओं से प्रयोगात्मक ब्रथवा' 
“निदशेन' स्कूल सम्बद्ध होने चाहिए और इनका प्रयोग निद्शेन अयबा विशेष « 
अध्ययन के लिए किया जाना चाहिए। इस हृष्टि से उत्तरप्रदेश की प्रशिक्षण 
शालाओं की स्थिति सर्वश्रेष्ठ है। वहाँ की शत-प्रतिशत प्रशिक्षण संस्थाओं से 
प्रयोग/त्मक स्कूल सम्बद्ध हैं। श्रसम, बिहार, पंजाय, पश्चिमी बंगाल और 
ग्रान्ध्र प्रदेश की स्थिति भी संतोषप्रद है, इन प्रदेशों के ७५ प्रतिशत प्रशिक्षण 
शालाझों के साथ स्कूल संयुक्त हैं । इनके जिपरीत उडीसा में २४ प्रतिशत,. 
राजस्थान में २६ प्रतिशत और मध्यप्रदेश में २६ प्रतिशत प्रशिक्षण शालाझओं' 
के साथ सकल जुड़े हुए हैं। 

बड़े नगरों में स्थित प्रशिक्षण शालाओं को छोडक र अन्य सभी प्रशिक्षण 
शालाओं में ८० प्रतिशत छात्रों के लिए छात्रावास की आवश्यकता होती है। 
शिक्षाविदों का यह्‌ विचार है कि यदि प्रशिक्षाियों को छात्रावास की सुवि- 
धाएँ नहीं दी जाती हैं तो प्रशिक्षण कार्य अपूर्ण रह जाता है। छात्रावास में 
रह कर छात्राध्यापक सामूहिक जीवन तथा श्रन्य पाठयेतर क्रिग्राओं को आयो- 
जित करने का प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। छात्रावास की सुविधाएँ सभी प्रदेशों 
में समान रूप से उपलब्ध नहीं हैं । केरल, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, मैसूर, राज- 
स्थान और उत्तरप्रदेश के ५० प्रतिशत से कम प्रशिक्षण शालाझओं में छात्रावास 
की सुविधाएँ हैं । केवल असम और बिहार के €५ प्रतिशत संस्थाश्रों के पास 
छात्रावास की सुविधाएँ हैं। छात्रावास का प्रवन्ध विशेष रूप से महिला: 
प्रशिक्षायियों के लिए ग्रत्पन्त आवश्यक है । 

वित्तीय साधन-प्राथभिक स्तर के शिक्षक-प्रशिक्षण पर राज्य सर- 
कार ही अधिकांश प्रदेशों में व्यय वहन करती है। कुछ प्रदेशों में प्रशिक्षण' 
शालाएँ पूर्णतया राजकीय हैं, गेर सरकारी संत्यथाओं को प्रशिक्षण शालाएँ' 
खोलने की अश्रनुमति नहीं दी जाती है, लेकिन कुछ प्रदेश, यथा महाराष्ट्र और 
तमिलनाड, में गेर सरकारी प्रशिक्षण शालाओं को काफी प्रोत्साहन दिया: 
जाता है। विभिन्‍न प्रदेशों में प्राथमिक शिक्षक-प्रशिक्षण पर व्यय की जाने 


वाली राशि में काफी अन्तर है जो आगे दी गई तालिका से स्पष्ट हो: 
जायेगा -- 
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व्यय की जाने वाली राशि (हजार रुपयों में) १६६०-६१ 








प्रदेश संस्थाओं की कुल व्यय 
कुल संख्या 

१ पु रे 
१. आन्भ्रप्रदेश १३७ २,६३५ 
२. भ्रसम ३६ ७८९ 
३२. बिहार १२२ ५,२३९ 
४. गुजरात ७८ १,६९४ 
५. जम्मू-कश्मीर १० ६८६ 
६. केरल ८० ६४२ 
७. मध्यप्रदेश ४६ २,४९३ 
८. तमिलनाडु २३ ३५३ 
९. महाराष्ट्र १७६ ५,१३८ 
१०, पंजाब २६ ७२७ 
११, राजस्थान प्‌ ३,२३६ 


मय न न न न न कक 

प्रशिक्षाथियों की योग्यदा एव चयन विधि 

विभिन्‍न प्रदेशों में शिक्षक प्रशिक्षण शालाओं में प्रवेश के लिए व्यूनतम 
योग्यता भिन्‍न-भिन्‍न है। आन्श्रप्रदेश, असम, गुजरात, केरल, पश्चिमी बगाल, 
उत्तरप्रदेश, पंजाब और राजस्थान मे हाई स्कूल, दसवीं अथवा ग्यारहवी कक्षा 
उत्ती्ण प्रशिक्षाथियों को प्रवेश दिया जाता है। दूसरी श्रोर जम्मू-कश्मीर, 
उत्तरप्रदेश और पंजाब में आठवी कक्षा उत्तीर्ण प्रशिक्षाथियों को भी प्रवेश दिया 
जाता है । 

प्रवेश के समय प्रशिक्षाथियों का एक समिति द्वारा चयन किया जाता 
है | अधिकांश प्रदेशों में चयन का आधार साक्षात्कार एवं योग्यता है । 
श्रास्ध्रप्रदेश, श्रसम, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तरप्रदेश, पजाब और राजस्थान 
में प्रशिक्षाथियों के साक्षात्कार-के लिए एक समिति का गठन किया जाता है, 
जिसके सदस्य होते हैं--जिला शिक्षा भ्रधिकारी, श्रध्यक्ष जिला परिषद,. 
विधान सभा के सदस्य और एक प्रधानाध्यापक का प्रतिनिधि। गुजरात, 
उड़ीसा और जम्मू-कश्मीर में प्रशिक्षाथियों का चयन साक्षात्कार एवं लिखित 
परीक्षा के परिणामों के आधार पर किया जाता है। केरल, मैसूर और 
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तमिलनाडु में प्रशिक्षाथियों का प्रवेश योग्यता के आधार पर किया जाता है 
और उनके पिछले परीक्षा परिणाम के प्रतिशत को ध्यान में रख कर. प्रवेश 
दिया जाता हैं। कुछ प्रदेशों में शिक्षा विभाग शालाश्ों के अप्रशिक्षित एवं , 
अनुभवी शिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए मनोनीत करता है और कुछ प्रदेशों में 
अनुसूचित एवं पिछडी जातियों के प्रशिक्षाथियों के लिए प्रवेश सुरक्षित रखे 
गए हैं । 

सभी प्रदेशों की राजकीय प्रशिक्षण शालाओं में प्रशिक्षाथियों को छात्र- 
बृत्तियाँ प्रदान की जाती हैं। लेकिन छात्रवृत्तियों की संस्था और अधिक 
सहायता की राशि में विभिन्न नीतियाँ अपनायी जाती हैं। अनुसूचित एवं 
पिछडी जाति के प्रशिक्षाथियों के लिए सभी प्रदेक्षों में छात्रव॒ त्तियों की व्यवस्था 
है । छात्रव त्तियाँ सामान्यतः १२ रुपये से ४० रुपये के मध्य दी जाती हैं। 
केन्द्र-शातित प्रदेशों में से गोश्रा, अंडमान-निकोबार द्वीप समूहों में सभी प्रशि- 
क्षाथियों को छात्रव॒ त्तियाँ दी जाती हैं | शिल्‍ली में केवल कुछ ही प्रशिक्षार्थियों 
को छात्रव॒ त्तियाँ दी जाती हैं । 

शिक्षक-प्रशिक्षक--शिक्षक-प्रशिक्षकों की दौक्षिक योग्यताओं। एवं प्रनु- 
भव के सम्बन्ध में प्रादेशिक विभिन्‍्नताएँ हैं। सामान्यतः सभी प्रदेशों में प्रदि- 
क्षण शालाशों के प्रधानाचायं पद के लिए बी. एड. न्यूनतम योग्यता निर्धारित 
की गई हैं। सर्वेक्षण से यह ज्ञात हुआ कि असम, मध्यप्रदेश, केरल और 
महाराष्ट्र की कुछ प्रशिक्षण शाला्रों में वी. एड. से कम योग्यता वाले प्रधा- 
नाध्यापकों की नियुक्ति भी की जाती है। दूसरी ओर राजस्थान, मैसूर, 
उडीसा आदि प्रदेशों के प्रशिक्षणालयों में बी. ए. बी. एड. से भ्रधिक योग्पता 
वाले शिक्षक प्रशिक्षकों की नियुक्ति की जाती है। राजस्थान में प्रशिक्षण 
शालाओं के प्रधानाचार्य की न्यूनतम योग्यता एम. ए. बी. एड. निर्धारित की 
गई है और अनेक प्रधानाचार्ष एम. ए. एम. एड. की योग्यता रखते हैं । 

प्रधानाचार्यों के अतिरिक्त अन्य शिक्षक प्रशिक्षकों की न्यूनतम शेक्षिक 
योग्यता सामान्यतः बी. ए. बी. एड. निर्धारित की गई है। उपलब्ध आँकरों 
के अनुसार क्षभी प्रदेशों की प्रशिक्षण शालाओं के अधिकांश शिक्षक-प्रशिक्षक 
न्यूनतम हीक्षिक योग्यता रखते है। कुछ प्रदेशों में शिक्षक-प्रशिक्षक न्यूनतम से 
अधिक योग्यता रखते हैं। राजस्थान में प्रशिक्षण शालाश्रों के शिक्षक-प्रशिक्षकों 
के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता एम. ए. बी. एड. निर्धारित की गईं है। 
ऋषि, संगीत, कला, शिह्पकला, शारीरिक शिक्षा आदि के शिक्षकों के लिए 
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हाई सकल एवं सम्बन्धित विषय में डिप्लोमा का होना न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 
* स्वीकार की गई है । 

निरीक्षण एवं पर्यवेक्षणफ--प्रशिक्षण शालाओं के निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण 
की व्यवस्था है, लेकिन इनकी विधियों में बहुत विविधता है। शिक्षक प्रशिक्षण 
शालूओं के निरीक्षण का उत्तरदायित्व अधिकांश प्रदेशों में शिक्षा विभाग के 
निदेशक, अतिरिक्त निदेशक अथवा उप-निदेशक के ऊपर होता है। असम,, 
जम्मू-कश्मीर और दिल्‍ली में यह स्थिति थोड़ी भिन्‍न है। असम में बेसिक 
शिक्षाधिकारी ग्रथवा जिला निरीक्षक, जम्मू-कश्मीर में शिक्षक प्रशिक्षण 
शालाशों के प्रधानाचार्य और दिल्‍ली में विशेषाधिकारी शिक्षक प्रशिक्षण शालाश्ों: 
के निरीक्षण के लिए नियुक्त किये जाते हैं। अ्रधिकांश प्रदेशों में प्रशिक्षणालयों 
के निरीक्षण का कार्य जिला शिक्षाधिकारी अथवा जिला विद्यालय निरीक्षक 
करता है। ये श्रधिकारी या तो स्वयं ही संस्थाओं का निरीक्षण करते हैं अथवा बे 
निरीक्षण हेतु अ्रन्य व्यक्तियों को निरीक्षण दल में शामिल कर लेते हैं। केरल 
महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, पदिचमी . बंगाल और दिल्‍ली की 
प्रशिक्षण शाल्ाओं का प्रतिवर्ष पेनल परिवीक्षण होता है। गुजरात में कभी- 
कभी जिला शिक्षाधिकारियों द्वारा, बिना पूर्व सूचना के भी इन संस्थाओं का 
निरीक्षण किया जाता है। केरल और राजस्थान में प्रशिक्षणालयों का निरीक्षण 
राज्य शिक्षा संस्थान द्वारा किया जाता है, लेकिन उपलब्ध सूचनाओं से ज्ञात 
होता है कि सामान्यतया प्रशिक्षण शालाओं का निरीक्षण. नियमित रूप से नहीं 
किया जाता । इनका प्रत्येक वर्ष निरीक्षण नहीं होता, यद्यपि शिक्षाधिकारियों 
से यह भ्रपेक्षित है कि इनका वर्ष में एक बार निरीक्षण किया जानां चाहिए | 
नवीन संगठन के _लछिए कुछ सुझाव 

उपयु क्‍त' विवेचन से स्पष्ट होता है कि प्राथमिक प्रशिक्षण शालाओं की 
स्थिति माध्यमिक प्रशिक्षण शालाओं से अधिक शोचनीय है । उनका आकार 
छोटा है | निरीक्षण और पयं॑वेक्षण का ग्रभाव है, प्रशिक्षक की शैक्षिकों योग्यता 
अ्रनुकल नहीं है, प्रशिक्षा्थियों के प्रवेश की योग्यता में बहुत विभिन्‍नता है 
भवन, धन आदि की हृष्टि से ये संस्थाएं अभावों से ग्रस्त हैं | भ्रतः इनके सुधार 
के लिये एक चतुमु खी योजना की श्रावश्यकता है । 

कार एवं स्थान निर्धारण 

छोटी संस्थाएँ अधिक खर्चीली होती हैं, अतः संस्था का आकार बड़ा 

होना चाहिए। प्राथमिक शिक्षक-प्रशिक्षण की प्रथम राष्ट्रीय संगोष्ठी ने प्रशि- 


5१७४ शिक्षक-प्रशिक्षण के सिद्ध,न्त व समस्याएँ 


क्षण शालाओं के आकार के सम्बन्ध में कुछ महत्त्वपूर्ण सुझाव दिये हैं जिनको 
स्वीकार कर लेना चाहिए । इस संगोष्ठी के अनुसार एक द्विवर्षीय पाठ्यक्रम 
वाली प्रशिक्षण शाला में १६०-२०० प्रशिक्षार्थी होने चाहिए, प्रथम और 
द्वितीय वर्ष की कक्षा्रों के चार विभाग होने चाहिए और प्रत्येक विभाग में 
कम से कम ४० और अधिक से अधिक ५० प्रशिक्षार्थी होने च।हिए। चालीस 


की तंख्या संतोषप्रद है । 


आकार के साथ-साथ दूसरा महत्त्वपूर्ण बिन्दु प्रशिक्षण शाछाओं के 
स्थान-निर्धारण का है । ८० प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, अतः 
प्रशिक्षण शालाओं की ४/५ संख्या ग्रामीण क्षेत्रों में होनी चाहिए । संस्थाओं 
को खोलते समय जिले को इकाई मानकर उनकी संख्या का निर्धारण करना 
चाहिए । प्रशिक्षण शालाओं में निदशन अथवा सहयोगी शाल्ाओं को भी 
ग्रावश्यकता होती है, अतः ये संस्थाएँ ५००० से १५,००० की आबादो वाले 
क्षेत्रों में खोली जानी चाहिए । 

विविध प्रकार की संस्थाओं को भ्रध्यापक-प्रशिक्षण का दायित्व सभाल 
लेना चाहिए । उदारहणत: यदि कोई भारतीय श्रौद्योगिक संस्थान अपने 
कार्यक्रम के अंग के रूप एक शिक्षक-प्रशिक्षण शाला भी खोल ले तो प्रशिक्षण 
शाला के काय॑ क्रम में विविधता श्रा जायेगी और उसका स्थान किसी भौद्यो- 
गिक क्षेत्र में होगा । कृषि विश्वविद्यालय भी ऐसा कर सकते हैं । इस कोटि के 

; कार्यक्रमों से शिक्षक-प्रशिक्षक के कार्यक्रम को उत्तम प्रतिष्ठा एवं विस्तृत 

ग्राधार भूमि मिल जायेगी । इसके अतिरिक्त इस कार्पक्रम से शिक्षा भी कृषि 
झौर ग्रामोद्योग की दिशा में उन्मुख होगी । 
विकास कार्येक्रम 

केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोडं के छत्तीसवें अधिवेशन (१८-१६ 
सितम्बर १६७२) ने विद्यमान १६०० प्रशिक्षण शालाओं की पाँचवीं योजना में 
विकास के लिए सुझाव दिया है। इसने प्रस्तावित किया है कि प्रत्येक संस्था 
'को अपने भवन, पुस्तकालय, श्रव्य-हश्य सामग्री झ्रादि के विकास के लिए एक 
काख रु० की श्राथिक सहायता दी जाए। इस बोर्ड ने यह अनुमान रूगाया 
कि एक नई प्रशिक्षण शारहला की स्थापना के लिए ५ लाख के अनावतंक खर्चे 
ग्रौर १.२५ लाख के प्रतिवर्ष आवर्तक खर्च की आवश्यकता है। इसी अनुपात 
थे प्रत्येक प्रशिक्षण शाला को अनुदान प्राप्त होना चाहिए । 


प्राथमिक शिक्षक-प्र शिक्षण संस्याजों का संगठन श्ष्‌ 


शुणात्मक | कास 
प्रशिक्षण शालाञ्रों के गुणात्गक विकास की दृष्टि से इनके संगठन की 
“ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। इस संगठन के तीन पहल हैं--- 
(१) प्रशिक्षार्था, (२) शिक्षक-प्रशिक्षण और (३) सगठन के लिए उत्तरदायी 
सस्था | प्रशिक्षणा्ियों के स्तर में सुधार किया जाना जाहिए। प्रशिक्षणा्थियों 
के प्रवेश के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता निर्धारित होनी चाहिए। सामान्य- 
तया हाईस्कल की योग्यता रखने वाले को प्रवेश दिया जाना चाहिए और 
धीरे-धीरे इसको बढ़ाकर हायर सेकण्डरी अथवा इंटरमीडियेट कर दिया जाना 
चाहिए । इससे शिक्षक-प्रशिक्षण का स्तर सुधरेगा। इसी प्रकार शिक्षक- 
प्रशिक्षकों की न्यूनतम योग्यता के स्तर को बढाया जाना चाहिए। एक शिक्षक- 
प्रशिक्षक की योग्यता न्यूनतम एस. ए. बी. एड. होनी चाहिए। लेकिन 
वांखनीय यह होगा कि उन व्यक्तियों की नियुक्ति की जाए जिनके पास एम, 
एड. की उपाधि है। 
गृणात्मक विकास की हृष्टि से प्रशिक्षण शालाझओों के बाह्य संगठन के 
स्वरूप में भी परिवर्तंत होना चाहिए ताकि इनके निरीक्षण, पर्यवेक्षण, श्राथिक 
अनुदान और पाठ्यचर्या निर्माण में वांछवीय संशोधन एवं परिमा्जत सम्भव 
हो सके । यहाँ पर कोई रूढ़िगत अथवा एक ही प्रकार के संगठन का सुझाव 
सभी प्रदेशों की संस्थाओं के लिए प्रस्तावित करने का उद्देश्य नहीं है। संगठन 
विविध प्रकार के होने चाहिए ताकि इनके आधार पर प्रशिक्षण शालाओं की 
कार्यक्षमता का मल्यांकन हो सके । इस प्रकार के लचीले संगठन से विभिन्न 
क्षेत्रीय आवश्यकताशों का भी ध्यान रखा जा सकता है । इस दृष्टि से कुछ 
वैकल्पिक सगठनों का सुझाव दिया गया है । 


पिछले अध्याय में सर्वागीण शिक्षक महाविद्यालय की उपादेयता पर 
विचार किया गया था । इस पक्ष पर भी विचार किया गया था कि प्राथमिक 
शिक्षक-प्रशिक्षण कार्यक्रम तेयार करने का उत्तरदायित्व विश्वविद्यालयों को सौंप 
दिया जाए, क्योकि अब प्रशिक्षण शालाओं में हाईस्कल श्रथवा हायरसैकण्डरी 
योग्यता वाले विद्यार्थी प्रवेश प्राप्त करते हैं और इनके लिए पाठयचर्या संचालन 
करने का उत्तरदायित्व विद्वविद्यालय वहन कर सकते हैं । 


पिछले अध्याय में एक दूसरा विकल्प एरिया ट्रेनिंग आरगेनाइजेशन' 
का सुझाया गया था। इस प्रकार के संगठन से प्रशिक्षण शालाएँ विश्वविद्यालय, 
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और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रशासनिक ढांचे के अ्रन्तगंत भरा जाती 
हैं और इनको इन संस्थाओं से होने वाले लाभ प्राप्त हो सकते है । 


एक तीसरा विकल्प यह है कि प्रशिक्षण शालाओं को प्रशासन की हृष्ठि 
से राज्य शिक्षा संस्थानों से संयुक्त किया जाए। ये संस्थान पाठ्यचर्या निर्माण, 
निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण श्रौर परीक्षा की व्यवस्था करें। राज्य सरकार को 
प्राथमिक शिक्षा के विकास और आझाथिक अनुदान के सम्बन्ध में राय दें। इस 
परिवतेन से शिक्षक प्रशिक्षण के क्षेत्र में सुधार हो सकता है । 


एक अन्य ऐजेन्सी का सुझाव भी शिक्षा आयोग ने दिया है। प्रत्येक 
राज्य में शिक्षक प्रशिक्षण परिषद की स्थापना के लिए सिफारिश की गई है । 
यह परिषद प्राथमिक शिक्षक-प्रशिक्षण के प्रशासन का उत्तरदायित्व वहन 
करेगी । यह सुझाव भी विचारणीय है और यह प्रयोग किया जाना चाहिए । 
इस सुझाव का एक दूसरा पक्ष भी है। इससे एक नई संस्था को जन्म मिलेगा 
जो न तो प्रदेश के शिक्षा विभाग और न विश्वविद्यालय के स्तर को प्राप्त 
करेगी । यह तो केवल एक सलाहकार समिति होगी श्ौर श्रन्ततीगत्वा प्रशिक्षण 
शालाओं का उत्तरदायित्य प्रदेश के शिक्षा विभाग ही निर्वाह करेंगे। इससे 
अधिक संतोषजनक परिणाम निकलने दी आशा कम है। इस प्रकार के प्रबन्ध से 
प्राथमिक शिक्षक-प्रशिक्षण कार्यक्रम का विश्वविद्यालयों से सीधा सम्बन्ध नहीं 
हो पाएगा और इनका विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा से अलगाव बना 
रहेगा । 

कुछ प्राथमिक प्रशिक्षण शालाओ्रों को स्वायत्त संस्था का स्तर भी 
दिया जाना चाहिए । इस स्वायत्तता के अन्तर्गत शिक्षक प्रशिक्षण शालाओं को 
विद्याथियों के चयन, अध्ययन, पाठ्यचर्या तथा शिक्षण विधियों के निर्धारण और 
श्रान्तरिक परीक्षा की स्वतन्त्रता प्राप्त होगी। इस प्रकार के प्रयोग और 
परीक्षण करने वाली संस्थाओं को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए । कुछ श्रादर्श 
संस्थाश्रों को इस कार्य के लिए चुन लिया जाए और. प्रयोग के रूप में प्रारम्भ 
में पाँच वर्ष के लिए इन चुनी हुई संस्थाप्नों को कार्य करने की सुविधा प्रदान 
की जाय यह उचित होगा । ह 
पूर्वे-प्राथमिक शिक्षक-प्रशिक्षण का संगठन 


पूव-प्राथमिक शिक्षक-प्रशिक्षण की स्थिति श्रभी देश में सुनियोजित 
नहीं है। अनेक प्रदेशों में श्रभी इसके महत्व को स्वीकार नहीं किया गया है । 


प्राथमिक शिक्षक-प्रशिक्षण संस्थाओं का संगठन ६१ 


कुछ प्रदेशों में राज्य सरकार पूर्व प्राथमिक प्रशिक्षण शालाओं को मान्यता तथा 
अभु दान देती है। कुछ प्रदेशों में इसके लिए राजकोय संस्थाएं हैं । 

सर्वप्रथम भारत में अंग्रेजी मिशनरियों ने पूर्व-प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र 
में महत्त्वपूर्ण भूमिका का निर्वाहु किया। सन्‌ १६९३९ में मेंडम मान्‍्तेसरी के 
भारत-प्रागमन के पद्चात्‌ मान्तेसरी पद्धति पर श्रध्यापकों को प्रशिक्षित 
करने के लिए कुछ प्रशिक्षण सध्याएँ खोली गई | लेकिन ये संस्थाएँ अधिकांशतः 
गेर-सरकारी हैं। सन १९६६१ से पूव॑-प्राथमिक प्रशिक्षण शालाओं की स्थापना 
के लिए एक नये संगठन ने उत्तरदायित्व लिया है। इंडियन काउन्सिल फार 
चाइल्ड वेलफेयर' ने दिल्ली में पूर्व-प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण शाला खोली । 
इस पाठ्यक्रम की अवधि ग्यारह माह है। इस काउन्सिल ने श्रन्य शहरों में 
भी इस प्रकार के प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की आव- 
इयकता की पूरति के लिए केन्द्रीय समाज वल्याण बोडे ने पूबे-प्राथमिक प्रशिक्षण 
केन्द्रों की स्थापना की । दोनों प्रकार के संगठनों द्वारा खोली जाने वाली 
संस्थाओं को बाल सेविका प्रशिक्षण सं था के नाम से पुकारा जाता है । 

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने पूव॑-प्राथमिक शिक्षक 
प्रशिक्षण के महत्त्त्की स्वीकार किया । परिषद ने सन्‌ १६६३ में दिल्‍ली में 
पूव-प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना की। दक्षिण भारत के 
शिक्षकों के लिए इसी प्रकार का एक केन्द्र गांधीग्राम में सन्‌ १९६५ में 
स्थापित किया गया । 

ग्रधिकांश प्रदेशों के शिक्षा विभागों ने पूव-प्राथमिक शिक्षक-प्रशिक्षण 
को मान्यता! प्रदान की है। कुछ प्रदेश सरकारे स्वय इस प्रकार को प्रशिक्षण 
संस्थाएँ चलाती हैं। भ्रन्य प्रदेशों में गेर-सरकारी संस्थाएँ हैं जिनको. प्रदेश 
सरकारें मान्यता और श्राथिक अनुदान प्रदान करती हैं । 

कुछ विश्वविद्यालयों ने भी पूव॑-प्राथमिक प्रशिक्षण को अपने क्षेत्र में 
संयुक्त किया है। एम. एस. विश्वविद्यालय, बड़ौदा ने स्नातक स्तर पर पूवे- 
प्राथमिक प्रशिक्षण की व्यवस्था की है। उदयपुर विश्वविद्यालय ने हायर 
सैकण्डरी योग्यता वाले विद्यार्थियों के लिए पूर्वे-प्राथमिक प्रशिक्षण के लिए 
शकवर्षीय डिप्लोमा कोसे तैयार किया है । 

कुछ संस्थाएँ पूव॑-प्राथमिक प्रशिक्षण के लिए अंशकालीन प्रशिक्षण की 
ब्यवस्था करती हैं। इलाहाबाद का काश्मिक शिक्षा केन्द्र विभिन्न स्थानों पर 
झल्पकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम श्रायोजित करता है। तमिलनाडु के तीन माह 
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के अंशकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम में ग्रामीण महिलाओं को पूर्व-प्राथमिक 
शालाओं में पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित किया गया। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान 
एवं प्रशिक्षण परिषद पूवे-प्राथमिक शिक्षक प्रश्षिक्षण के क्षेत्र में समय-समय 
पर अन्तःसेवराकालीव-प्रशिक्षण की दृष्टि से कार्यगोष्ठियाँ, सेमीनार आ्रादि 
की व्यवस्था करती है । 

उपय कत विवेचन से प्राथमिक प्रशिक्षण के क्षेत्र में एक वात स्पष्ट 
होती है कि इसके लिए कोई सशक्त प्रशासनिक ढाँचा तैयार नहीं हुआ है। 
शिक्षा विभाग का एक अधिकारी, अपने अन्य उत्तरदाथित्वों के साथ, इसके 
निरीक्षण और प्रशासन के लिए उत्तरदायी होता है । फलस्वरूप इस प्रशिक्षण 
की पाठ्यचर्या रूढ़िंगत एवं अपब्वितेनशील बन गई है क्योंकि इसमें यथा समय 
संशोधन नहीं हो पाते हैं। उपयुक्त प्रशासनिक ढाँचे के अ्रभात्र में इनके भवन, 
खेल के मैदान, छात्रात्रास और श्राथिक अनुदान की आवश्यकताओं का समय- 
समय पर सर्वेक्षण एवं विश्लेषण नहीं हो पाता है। अतः प्रभासनिक ढाने के 
एरिवर्तत की ओर विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए। इसके लिए 
प्रतेक सुझाव दिये गये हैं | लेकिन प्रयोग के रूप में विश्वविद्यालयों को कुछ 
प्रशिक्षण शालाओं को अपने क्षेत्र में ले छना चाहिए | विद्वविद्यालय प्राथमिक 
भिक्षक-प्रशिक्षण के लिए डिप्नोमा पाठ्यचर्या चछा सकते हैं। गुजरात विद्या- 
पीठ, अहमदाबाद ने एम. एड. में प्राथमिक शिक्षरा के लिए विशिष्टीकरण का 
प्रावधान किया है। इसी प्रकार से पाठयचर्या में परिवर्तन अन्य विश्वविद्यालय 
भी कर सकते हैं । 

पूबे-प्राथमिक स्तर पर तीन अखिल भारतीय एजेन्सियों ने कार्य हाथ 
में ले लिया है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसधान एवं प्रशिक्षण प रिषद, इण्डियन 
काउन्सिल फार चाइल्ड वेलफेयर और केलद्रीय रुमाज कल्याण बोडे ने पूर्वे- 
प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में प्रशिक्षण शालाएँ खोली है । कुछ सीमित विदव- 
विद्यालयों ने पूर्व-प्राथमिक शिक्षक-प्रशिक्षण का उत्तरदायित्व प्रहण किया है । 
थे नये प्रायाम सही दिशा में हैं और इस नवीन प्रशासनिक ढाँचे से पूर्व-प्राथ- 
मिक्‌ प्रशिक्षण के स्तर में विकास होने की श्राशा है । 


सिवलाकाााण्मयामाक्र भरा मेकाभा,.विराकाककमपक-, -फायाक्भभा्ाभाममयक, 





एक सुनियोजित शिक्षक-प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए वित्त की अनिवायेता 
बचिरकाल से बनी हुई है। भवन, खेल के मैदान, शिक्षण के लिए विविध प्रकार 
के उपकरण, छात्रावास आदि के लिए धन चाहिए, इसके अभाव में वांछित 
सुधार की प्रत्याशा नहीं की जा सकती | सुयोग्य शिक्षक प्रशिक्षकों को इस 
व्यवसाय में आाकृष्ट करने और उनकी कार्यक्षमता को बढ़ाने के लिए श्रच्छे 
वेतनमान निर्धारित किए जाने चाहिए। वेतनमान सामाजिक स्तर, वस्तुश्रों 
के मूल्य, अध्यापको की योग्यता के अनुसार तय किये जाने चाहिए ताकि 
कार्यकर्ताओं को दैनिक आथिक चिन्ताओं से मुक्ति मिल सके। प्रशिक्षण 
संस्थाओं को आर्थिक अनुदान इसलिए भी चाहिए ताकि वे अर्थप्राप्ति के 
लिए प्रशिक्षाथियों पर निरभंर न रहें, बल्कि प्रशिक्षाथियों पर श्राथिक भार कम 
करने की ह€॒ष्टि से उनको छात्रवृत्तियाँ अथवा बिना ब्याज ऋण देते की 
अधिक व्यवस्थ। की जानी चाहिए । 

शिक्षक-प्रशिक्षण संस्थाओं के वित्त के मम्बन्ध में अध्ययन करते 
समय अनेक प्रश्व उठ खड होते है, यथा, शिक्षा पर कुल कितना व्यय किया 
जाता है ? शिक्षर पर होने वाला व्यय राष्ट्रीय आय का कौन सा प्रतिशत 
है ? अन्य देशों मे शिक्षा पर कितना व्यय होता है ? शिक्षक-प्रशिक्षण पर 
कितना अंश व्यय किया जाता है ? शिक्षक-प्रशिक्षण मे प्रति छःत्र लागत व्यय 
कितना है ? इन प्रशतो की जानकारी से शिक्षक-प्रशिक्षण के लिए उपलब्ध 
वित्तीय. साधनों एवं स्रोतों का स्पष्टीकरण सभव है और इस हृष्टि से इस 
अध्याय में शिक्षक-प्रशिक्षण की क्त्तीय व्यवस्था का अध्ययन किया जाएगा । 

शिक्षा पर व्यय--यदि हम इस सदर्भ में स्वतन्त्रता मिलने के बाद 
की अवधि के दौरान शिक्षा के कुठ व्यय में होने वाली व्‌द्धि के तरीके पर 
विचार करे तो अधिक सुविधाजनक रहेगा। शिक्षा आयोग (१६६४-६६) के 
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आँकड़ों के प्रनूसार १९४६-४७ में “ब्रिटिश भारत” में शिक्षा पर कुल ५७७ 
करोड़ रुपया खर्च किया जाता था जो जनसंख्या को देखते हुए प्रतिव्यक्ति १८ 
रुपया बेंठपा था| तृतीय पंचवर्षीय योजना के अच्त में शिक्षा का कुल व्यय 
अनुमानत: ६०० करोड़ रुपया था या (वर्तमान कीमतों पर) १२ रुपया प्रति 
व्यक्ति के श्रासपास था। इसका विवरण निम्नलिखित तालिका से प्राप्त हो 
सकता है :--- 
तालिका 
भारत में शिक्षा का कुल व्यय (१६९५०-१६६६९) 
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(१) शिक्षा का कुल व्यय १,१४४ . १८९७. ३,४४४ ६,००० 
स्रोतों से 
(रु०करोड़ों में) 
(२) वृद्धि का सूचकांक १०० १६६ ३०१ ५२४ 
(३) प्रति व्यक्ति शिक्षा श्र ४८ ७'द १२१ 
का व्यय (रु०) 
(४) बुद्धि का सूचकांक. १०० १५० २४४ ३७८ 


(५) कुछ राष्ट्रीय आय ९५,३०० ९९,5०० १,४१,४०० ९,१०,००० 
(वर्तमान कीमतों पर 
रु० करोड़ में) 


(६) वृद्धि का सूचकांक १०० १०५ १४८ २२० 
(७) प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय २६६४५ २५५ ३२५७ ४२४४ 
आय 
(वर्तमान कीमतों पर) 
(८) वृद्धि का सूचकांक १०० ९६ १२२ १५९ 
(९) राष्ट्रीय आय की १२ १९ २'४ न 
तुलना में शिक्षा के कुल 
व्यय का प्रतिशत 
(१०) वृद्धि का सूचकांक १०० "7१५८ २०० २४२ 
(११) शिक्षा के कुल व्यय 
की औसत 
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वित्त १०१ 


चतुर्थ योजना में योजना आयोग ने १,२६० करोड़ 5० का प्रावधान 
शिक्षा के लिए किया है, जो योजना में व्यय की जाने वाली राशि का रूगभग 
८७ प्रतिशत है। पाँचवीं योजना में शिक्षा पर व्यय की जाने वाली राशि 
बढ़ाकर २,२५० करोड़ निर्धारित की गई है। उपयु क्‍त तालिका से स्पष्ट 
होता है कि प्रथम तीन योजनाओं में शिक्षा पर व्यय होने वाली राशि में 
लगभग ४२४ प्रतिशत वृद्धि हुई है, अर्थात्‌ प्रतिवर्ष ११७ प्रतिशत की संचयी 
दर से वृद्धि हुई है । 
शिक्षा पर व्यय होने वाली राशि में वृद्धि तो अवश्य हुई है, लेकिन 
इस वृद्धि पर दो महत्त्वपूर्ण तत्त्व प्रभाव डालते हैं। पिछली तालिका में जो 
आँकड़े प्रस्तुत किये गये हैं वे वमान कीमतों पर श्राधारित हैं । इस श्रवधि में 
कीमतों में बहुत ही वृद्धि हुई है। थोक कीमतों का सूचकांक रूगभग ५३ 
प्रतिशत बढ़ा है और श्रमिक वर्ग के निर्वाह-खर्च सूचकांक में लगभग ६५ अति- 
शत की वृद्धि हुई है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि शिक्षा के कुल व्यय 
में जो वृद्धि हुई है उसका काफी भाग केवल कीमतों की वृद्धि का ही परिणाम 
है। दूसरा तत्त्व जो इस दिद्या में होने वाली धनराशि की वृद्धि पर प्रभाव 
डालता है वह है प्रतिवर्ष बढ़ने वाले छात्र-छात्राश्रों की संख्या में वृद्धि। यह 
वृद्धि शिक्षा पर किये जाने वाले धन की वृद्धि के श्रनुपात से कहीं अधिक है। 
अतः सीमित साधनों को अभ्रधिक श्रावश्यकताश्रों पर व्यय करने के कारण प्रति 
छात्र व्यय कम हो जाता है। पिछले आऑकडों से इस तथ्य की पुष्टि होती है। 
प्रथम पन्द्रह वर्षों में शिक्षा पर ४२४ प्रतिशत धन की वृद्धि हुई, जबकि प्रति 
ब्यक्ति शिक्षा पर व्यय का प्रतिशत केवल २७८ ही था। 
भारत में शिक्षा पर होने वाला कुल व्यय राष्ट्रीय आय का बहुत 
छोटा अंश है । सन्‌ १९५१ में शिक्षा का कुल व्यय राष्ट्रीय श्राय का १.२ 
प्रतिशत था। पहली योजना के श्रन्त में यह अनुपात १.६ प्रतिशत तक 
पहुँचा । दूसरी योजना के अन्त में २.४ प्रतिशत हो गया श्रौर तीसरी योजना 
के प्रन्त में भी २.४ प्रतिशत हो गया । इस प्रकार पन्द्रह वर्षों की अवधि में 
१४२ प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस दृष्टि से अन्य उन्नत देशों की तुलना में 
हमारे यहाँ शिक्षा पर किया जाने वाला खर्चा राष्ट्रीय आय का बहुत थोडा 
भाग है। जापान, रूस श्र अमरीका अपने कुल राष्ट्रीय उत्पादत का ६ प्रति- 
दत से भी अधिक धन शिक्षा पर व्यय करते हैं, जो भारत के मुकाबले में 
दो गुना से भी श्रधिक पड़ता है। अमरीका जैसे बड़े श्रौद्योगीकृत देश की 
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तुलना में हमारे यहाँ शिक्षा पर प्रति व्यक्ति खर्च की जाने वाली निरपेक्ष रकम 
लूगभग १/१०० आती है, इससे शिक्षा के स्तर श्र औद्योगीकरण के स्तर 
में घनिष्ठ अन्योन्य क्रिया और अन्तर्ग्रंथत का पता रूगता है। 

शिक्षा श्रायोग ने इस बात का श्रध्ययन किया कि श्रन्य देशों में शिक्षा 
पर कितना व्यय किया जाता है। यूनेस्को हारा उपलब्ध दस्तावेजों से विभिन्‍न 
देशों में शिक्षा पर व्यय किये जाने वाले प्रतिशत की जानकारी निम्नलिखित 
ताछिका से होती है, जिसमें शिक्षक-प्रशिक्षण पर खर्च की जाने वाली राशि 
का ज्ञान होता है :--- 

तालिका 
शिक्षा के स्तर और प्रकार के अनुसार शिक्षा के आजर्ती 
व्यय का प्रतिशत विवरण 





देश केन्द्रीय पूर्व दूसरा स्तर 


शासन प्राथमिक कुल सामान्य व्यावसाथिक तीरारा अन्य कुछ 





ग्रौर ग्रौर स्तर प्रकार 

पहला शिक्षक को 

स्तर प्रशिक्षण शिक्षा 
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शिक्षक-प्रशिक्षण पर ब्यय ५ 


भारत में शिक्षा पर किए जाने बाले व्यय का तुलनात्मक अध्ययन पिछल 
पषष्ठों भें किया गया है। अब इस बात का अध्ययत्त किया जाएगा कि शिक्षक- 
प्रशिक्षण कार्यक्रम पर शिक्षा पर होने बाले कुल ब्यय का कितना अंश खर्च किया 


पित्त १०३ 


हर 
जाना है | सुविधा की दृष्टि से जलिक्षक प्रशिक्षण पर होने वाले व्यय को दो 
भागों में वाँटा गया है--- १) प्राथभिक शिक्षक-पशिक्षण काउक्रम एवं (२) 
झाध्यपिक शिक्षक-प्रशिक्षण कार्य क्रम । ह 
प्रशिक्षण शालाएँ 
मिम्तलिखित तालिका से प्रशिक्षण शाह्ाप्रों पर (सन्‌ श्दघ१-5२ 
असे १६६०-६१ तक) होते वाह प्रत्यक्ष व्यव का विवरण प्राप्त होता है :-- 
तालिका 
सन्‌ १८८१-८२ से १६६०-६१ तक विभिन्‍न ज्ोगों से होने वाले 
प्रत्यक्ष व्यय के प्रॉकड़ो रु० -००० में) 


'िधरमातान:अारफर भकरमानााभादय॒पाकाउदात'धाकपाशालााउपका७एटनातनाशट ककया काताभाशधारतरापवाााद/धवया उप फीशाकाा ताप दाद पाक पाा य ८5 दल्‍ ९55 त काधााका5 5 धए परभा- बाप पर चादर धककाइ माया 5. पार / दर शत ाका या 2 का पा ८ रा शासक प;क 





वर्ष राजकीय कोष स्वायत्त कोष. शुल्क श्रन्य स्रोत 
संस्था 
१८८१-८२ ४०० उपलब्ध नहों । गण 
१६०१-०२ ४७२ 4, 0 ९ ११६ 
(६६.३) (१९.१) (१.३) (१६. ३). 
१६०९-२२ ५,०९६ ४४३ है. ६ र्‌८० 
(८९.६) (७.५) अं (2067 
१६४६-४७ ८,००५ १६४ २६६ ६६६ 
(८८,००) (१.८) (२.६) (७.३) 
१६५०-५१ १२,८७३ २६७ ७१४ १३१७४ 
(८४.५) (१.८) (४.७) (8.०) 
१६५५-५६ १६,७२६ ६६६ १४९४१ १,७१२ 
(८४.७) (०.५) (६.२) (८.६) 
१६६०-६२ ३१,२३४ १०६ १,७८७ १,२०६ 
(६०,७) (०.३) (५.२) (३.८) 


उपयुक्त त/लिका से स्पष्ट होता है कि प्राथमिक प्रशिक्षण शालाग्नों 
को चलाने का उत्तरदायित्व मुख्यतः राज्य सरकार पर है। सन्‌ १६०१-०२ 
तक स्वायत्त शासी संस्थाओं का भी प्राथमिक दिक्षक-प्रशिक्षण में एक महत्त्वपूर्ण 
योगदान था, लेकिन शनेः शने उन्होंने इस उत्तरदायित्व से अपने श्रापको 
हटा लिया | इसका यह प्रभाव पड़ा कि राज्य सरकारों पर आथिक भार बढ़ 


१०४ शिक्षत-+ शिक्षण के सिद्धान्त व समस्याएँ 


गया सन्‌ १६०१-२ में राज्य मरकारे ६६.३ प्रतिशत आर्थिक श्रनुद्गान देती 
थी, जो सन्‌ १६६०-६१ में बढ़ कर ९०.७ प्रतिशत हो गया । संस्थाओं का 
आथिक योगदान इस अवधि में १६.१ प्रतिशन से कम होकर ० ३ रह गया ! 
केवल गजरात, महाराष्ट्र पंजाब और पश्चिम बंगाल ऐसे प्रदेश हैं जहाँ एक 
श्रथवा धो प्रशिक्षण शालाओों को स्वायत्त संस्थाओं से श्राविक अनुदान प्रषप्त 
होता है। राज्य सरकार के अ थिक भार को कुछ *मा तक गेर-सरकारी 
संस्थाएँ बहत करती है। गैर-मरकारी प्रशिक्षण गाछ,ऐं शुह्फ़ और प्रवन्धक 
समितियों से श्रा(विक सहायता प्र.प्व करती है। ठेकिन यह राशि बहुत कम है, 
क्योंकि सन्‌ १६६०-६१ में केवल ६ प्रतिशत धन शुल्क से प्राप्त किया गया 
था विभिन्‍न प्रदेशों में विभिन्‍न स्रोतों से प्राप्त होने वाली राशि को लिम्गा ठिखित 
तालिका मे दर्शाया गया है :--- 
तालिका 
कुछ प्ररेशों में प्राथमिक प्रशिक्षण शालाग्रों की आय 
के विभिन्‍न स्रोत (० ०००) में 





प्रदेश राजकीय कोष स्वायत्त स्वायत्त शुल्क अन्य योग 








संस्था संस्था साधन 
(ग्रामीण) (नगर) 
आन्श्र प्रदेश २६८२ ना ध्य्ा ८ १६३ २६३४ 
गुजरात १६६२ १० कु ८० ४१३ १६६४ 
महाराष्ट्र ३९१३ हलक २ ६६६ ५०३२३. ४११३७ 
मैसूर १५५८ जा. ह#+: ६६ डर १६४८ 
राजस्थान ३०३१ लक मदद १७२ ३२ २२३५ 
उत्तर-प्ररेश ५१०३ ध्ग्ा १२ र्श्२ ७६ ४५४०६ 
परिचिमी बंगाल ६०२ ना ३५ १६ २४ ६७७ 





प्राथमिक शिक्षक-प्रशिक्षण में राज्य सरकार को वित्तीय उत्तरदायित्व 
दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, क्‍यों कि अब यह मान्यता बढ़ती जा रही है 
कि प्रशिक्षायियों पर प्रशिक्षण का अधिक आर्थिक भार नहीं पड़ना चाहिए | 
अ्रत: चतुर्थे योजना में केन्द्र और राज्य सरकारों ने प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण 
के लिए अ्रधिक आ्िक अनुदान की व्यवस्था की है, जो निम्न लिग्वित तालिका 
से स्पष्ट होती है :--- 


त्रित्त १०५ 








तालिका 
प्रशिक्षण शालाओों पर किए जाने बाले व्यय का विस्तृत विवरण 
(करोड़ रुपयों में) 
| (१) प्रदिक्षण सुविधाओं का विस्तार 

(१) २.४० लाख श्रतिरिक्‍त शिक्षकों के प्रशिक्षण २४.० 
के लिए यूदिधा, १००० रु० प्रति विद्यार्थी 
की एर से 

(२) १.२ लाख विद्यार्थियों के लिए प्रत्येक २४.० 


विद्यार्थी के लिए २०००.०० रुपये की दर से 
अनावतंक व्यय 
(२) पत्राचार परादयक्रम 
(१) १.५ छाख्र शिक्षकों के लिए प्रति विद्यार्थी ६.०० 
४०० रुपये की दर से भ्रावतंक व्यय 
(२) १० केन्द्रों को ५ लाख प्रति केन्द्र की दर से ०.५० 
ग्रनावतं क अनुदान 
(३) अभ्तःसेवाकालोन प्रशिक्षण 
(१) ४ लाख शिक्षकों (१ लाख विज्ञान शिक्षकों सहित) ६.० 
के छिए प्रति प्रशिक्षार्थी १५० रुपये की 
दर से श्रावतेंक अनुदान 
(२) श्रनावतंक अनुदान १.०० 
(४) विद्यमान सस्थाओं का विकास कार्यक्रम 
(१) १२०० प्राथमिक प्रशिक्षण शालाओं के लिए १२.०० 
प्रत्येक संस्था को एक लाख रुपये की दर से 
श्रनावतंक अनुदान । 
(२) छात्रव त्तियाँ, वेतन वृद्धि के लिए १२.०० 
आवतंक अनुदान 





विभिन्‍न मदों पर व्यय ॥॒ 

शिक्षक-प्रशिक्षण पर व्यय के अनेक मद होते हैं, जिनमें से कुछ प्रत्यक्ष 
शभ्रोर कुछ परोक्ष होते हैं। दोनों प्रकार के खर्चे शिक्षक-प्रशिक्षण कार्यक्रम को 
सफल बनाने के लिए महत्त्वपूर्ण हैं। लेकिन दुर्भाग्य से इस प्रकार के व्यय के 


०६ शिक्षक-प्रशिक्षण के सिद्धान्त वस स्पाएँ 


आँकड़े सरलता से उपलब्ध नहीं हो पाते है, +िशेष रूप से सन्‌ १६४७ के पूर्व 
इस प्रकार के श्राँकड़ों का सं कछन नहों किथा गया । र॒त्‌ १९४९-५० से शिक्षक 
प्रशिक्षण शालाओं में पढ़ाने वाले शिक्षक-प्रशिक्षकों के वेव्तन पर किये जाने, 
बाले व्यय के श्राँकड़ उपलब्ध हैं । असम, गजरान, जम्म्‌ कश्मीर व मध्यप्रदेश 
के १६६४-६५ के बजट श्रध्ययन करने से ज्ञान होगा है कि बजट का ८५-६० 
प्रतिशत व्यथ शिक्षकों के वेतत पर सर्च किया जाता हे। उठीसा में शिक्षक 
प्रशिक्षकों के वेतत पर लगभग ८० प्रतिद्यर व्यय किय्रा जाता हे । इन आँकड़ों 
से यह बात स्पष्ट होती है कि प्रशिक्षण शालाओों के व्यय का अ्रधिक प्रतिशत 
शिक्षक प्रशिक्षकों के वेतन पर खर्च किया जाता है। इसके अतिरिक्त ग्रन्य 
मदों पर व्यय का अश्रतुपात विभिन्न प्रशिक्षण शालाओं में भिन्‍त-भिन्‍न है । खेल 
के मैदान, प्रयोगशालाओों, भवन, पुस्तकालय एवं वाचनारूय, श्रव्य-हृश्य 
सामग्री श्रादि पर प्रशिक्षण शालाएं अपनी-अ्रपनी आवश्यक्रत,न क्षार व्यय करती 
हैं, लेकिन इन मदों के लिए अधिक धनराधि उपलब्ध नहों हो पाती है । 
साध्यभिक शिक्षक महाविद्यालयों की वित्तीय अवस्था 

शिक्षक महाविद्यालयों के बित्त सम्बन्धी आँकड़े व्यत्रस्थित रूप से 
उपलब्ध नहीं हैं। प्राथमिक प्रशिक्षण शाठायओं और प्रशिक्षण महाविद्यालयों 
की वित्तीय स्थिति के सम्बन्ध में एक बात विशेष झूप से स्पष्ट होती है कि 
प्रशिक्षण शालाओं का अधिकांश आथिक भार राज्य सरकार वहन करती है 
जबकि माध्यमिक शिक्षक महाविद्यालयों में ५४-५ प्रतिशत सं-थाएँ गे र-सरकारी 
प्रबन्ध समितियों के अन्तर्गत है। इन गेर-सरकारी संस्थाओं में से केवल ३८ 
प्रतिशत संस्थाओं को सरकारी ऊन दन प्राप्त होता है और १६५ प्रतिशत 
संत्थाएँ ऐसी हैं जिनको सरकार से अनुदान प्राप्त नहीं होता है । माध्यमिक 
शिक्षक महाविद्यालयों को न केवल ध5देश सरकारों से ही आथिक अनु शन प्राप्त 
होता है, बल्कि इनको केन्द्र सरकार, राष्ट्रीय शैक्षिक्र भ्रनुसंबान एवं प्रशिक्षण 
प्ररिषदू, विश्वविद्यालय एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से भी वित्तीय 
सहायता प्राप्त होती है । 

बिहार और उड़ीसा को छोड़कर सभी प्रदेशों में गर-सरकारी शिक्षक 
महा विद्यालय स्थित हैं । अधिकांश प्रदेज्ञों में कर-सरकारी प्रशिक्षण महाविद्या- 
लय राज्य सरकारों से श्राथिक अनुदान प्राप्त करते हैं। लेकित केरल, राज- 
'स्थान, उत्तरप्रदेश और पश्चिमी बंगाल में ऐसी भी सं -थाएँ हैं, जिनको राज्य 
सरकार से अनुदान प्राप्त नहीं होता। ये संस्थाएँ अधिकरांशतः अयनी वित्तीय 


वित्त 


१०७ 


ग्रावश्यकताओं के लिए विद्याथियों दे शुल्क एवं प्रबन्ध समितियों के श्र[थिक 
अनदान पर निर्भर रहती है। सभी प्रदेशों एवं केन्द्र-शासित क्षेत्रों में राजक 

प्रशिक्षण संस्थाएं हैं। सात प्रदेशों में राजकीय संस्थाओ्रों का बाहुलय (५० से 
१०० प्रतिशत) है | उड़ीसा में सभी प्रशिक्षण महाविद्यालय राजवीय हैं और 
एक महाविद्यालय राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्‌ हारा 
चलाया जाता है। उत्तरप्रदेश मे राजकोय प्रशिक्षण महाविद्यालयों का प्रतिशत * 
(४%) न्यूनतम है | उड़ीसा और राजस्थान को छोड़कर अन्य प्रदेइोों भें विश्व- 
विद्यालयों के अन्तगंत शिक्षा विभाग अ्रथवा शिक्षा संकाय है । वित्तीय दृष्टि से 
ये शिक्षा संकाय अथवा विभाग झ्राथिक अन॒द्यान के लिए विरृव- द्यालयों पर 
निभर रहते हैं। विभिन्न प्रदेशों में जो प्यय राज्य अथवा गर-सरकारो प्रबन्ध 
समितियों द्वारा प्रशिक्षण महाविद्याल्यों पर किया जाता है, उसका विवरण 
निम्नलिखित त।लिका से स्पष्ट होता है : -- 





तालिका 

कुल व्यय (१६६३-६४) (००-रुपयों में) 
प्रदेश कुल व्यय ३८ योग का औसत व्यय 
गर-सरकारी सरकारी कुल 
ग्रान्ध् प्रदेश १६८६(३) ७७२२(६) ९४०८(६) १०४५ 
असम २३४२) ८५४(२) १०८८(४) २७२ 
बिहार ना ५३६२(७) ५३६२(७) ७६१६ 
गुजरात ४०७२/८) २३२० ५) ७२६२(३) ५६६ 
जम्मू-कश्मीर ५४२(१) २२८२२) २७७०(३) ६२३ 
केरल ४७४०(१५) १५६०(५) ३३०२०) ३१२ 
मध्यप्रदेश २६०(१) ५८४४(१२) €६१०४(१३) ७०० 
तमिलताड़ २१८६(११) ४४२२(८) ६६२१(१६९) २४८ 
महाराष्ट्र द५२६(१३) %८४८) १२११०(२१) ५७७ 
मैसूर ३२६६९ ७, ४३५२(८) ७६२१(१५) ५०८ 
उड़ीसा ध्ण्ण ३०००४) ३०००(४) ७५० 
पंजाब एटएपर १४) १०५०८४(८) १६४३६(२२) ७४७ 
राजस्थान ३७३०(५) ७७२८३) ११४५८(८) १४३२ 
उत्तरप्रदेश १५००४(४४) ६२२५६) २४२२६(५३) ४५७ 
पश्चिमी बंगाल २०८६(७) १६२७६(१३) २१३६५(२०) १०६८ 
केन्द्र-शासित ६७६(२) ४५१६ ०(५) ५२६९६(७) ७९९२ 
प्रदेश 


» महाविद्यालयों का योग कोष्ठक में दिखलाया गया हूं । 


१०८ शिक्षक-प्रशिक्षण के सिद्धान्त व समसस्‍्याएँ 


उपयु व॒त ऑॉकड़ों से स्पष्ट होता है कि माध्यमिक शिक्षक-प्रशिक्षण 
कार्य क्रम में गर-सरकारी प्रबन्ध समितियों का काफी सीमा तक झ्राथिक योगदान 
है। माध्यमिक स्तर के शिक्षक-प्रशिक्षण का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों ने 
पूर्ण रूप से वहन करना स्वीकार नहीं किया है लेकिन धीरे-धीरे राज्य सरकारों 
की गेर-सरकारी संस्थाश्रों के छिए आशिक अनुदान की नीति काफी उदार 
होती जा रही है। उत्तरप्रदेश सरकार ने गर-सरकारी प्रशिक्षण महाविद्यालयों 
को अपनी झनुदान देने को सूची में सम्मिलित कर लिया है, जिससे उनकी 
स्थिति में सुधार हुआ है और कार्य करने की दक्चा अधिक श्रनुकूल हुई है । 
चतुथ योजना में श्रधिक वित्तीय सहायता देने के लिए विशेष रूप से शिक्षक 
प्रशिक्षण महाविद्यालयों के लिए प्रावधान किया गया है, जो निम्नलिखित 


तालिका से स्पष्ट होता है :-- 
तालिका 
माध्यमिक शिक्षक-प्रशिक्षण के लिए वित्त 
(१) प्रशिक्षण सुविधाओं का विस्तार 


(१) ६७,००० अतिरिवत शिक्षकों की प्रशिक्षण 
सुविधाओं के छिए आदतंक व्यय (१५०० 


रु० प्रति छात्र) 


(२) ४०,००० शिक्षकों के प्रशिक्षण सुविधाश्रों के 
लिए शअ्नावतंक व्यय (४००० प्रतिछात्र) 


(२) पत्राचार पाठ्यक्रम 


(१) ५०,००० भ्रप्रशिक्षित अध्यापकों के लिए 
आवतक व्यय (७०० प्रति शिक्षक) 
(२) अतावतंक ब्यय 


(३) अन्त: सेवाकालीन प्रशिक्षण 


(१) १ लाख अध्यापकों के लिए वित्त 
(४०० २० प्रति श्रध्यापक की दर) 


(२) अनावतंक व्यय 
(४) विद्यमान संस्थाओं का विकास 
(१) १५०० शिक्षक महाविद्यालयों का विकास 


२ लाख प्रति संस्था की दर से 
(२) अल एवं वेतनमानों की वृद्धि के 
९ 





करोड़ रु० 
१०,५७० 


१६,०७० 


३.५० 


०.२५ 


४.०० 


३.०० 
४.४० 





वित्त १०९ 


उपयु कत वित्तीय व्यवस्था चतुर्थ योजना में शिक्षक-प्रशिक्षण के विकास 
के लिए की गयी है। विश्वविद्यालय अनुदान शआ्रायोग ने चतुर्थ योजना की 
अवधि के लिये शिक्षक महाविद्यालयों के भवन, पुस्तकालय, छात्रावास, श्रव्य- 
हृश्य सामग्री आदि के विकास एवं संकलन के लिए उदार होकर श्रनुदान 
शिया है । राजस्थान, कुरुक्षेत्र, इलाहाबाद, भ्रलीगढ़, बनारस श्रादि विश्व- 
विद्यालयों को एम. ए. (शिक्षा) के पाठ्यक्रम चलाने के लिए अनुदान दिये 
गये है । शोध एवं क्रियात्मक अनुसंधानों के लिए संध्थाओ्रों को वित्तीय सहायता 
प्रदान की है जिसका विवरण अध्याय २१ में दिया गया है। कॉप (2077) 
समिति ने यह सुझाव दिया है कि सरकार को नियमित रूप से आवतेंक एवं 
ग्नावतक व्यय के लिए अनुदान देना चाहिए, भश्रन्यथा सस्थाओं का विकास 
सभव नहीं है। इस समिति के अनुसार १०० विद्याथियों वाला एक संस्था में 
१० शिक्षक प्रशिक्षक होने चाहिए। इस सस्था को ३.६० लाख श्रावतंक 
और १.१६ श्रनावतंक श्रनुदान प्रति वर्ष दिया जाता चाहिए। एक सामान्य 
प्रशिक्षण महाविद्यालय के पास एक भवन, एक स्कछ और तीन एकड़ 
भूमि होता झ्रावरयक है। इन न्यूवतम आवश्यकताओं को ध्यान में रख 
कर और बढती हुई कीमतों को आधार मानकर वित्तीय सहायता की व्यवस्था 
करनी चाहिए । 
प्रति विद्यार्थी व्यय 

अ्रब हम इस बात का ग्रध्ययन करेंगे कि प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रति 
छात्र व्यय कितना होता है प्रति छात्र व्यय तीन बातों पर निर्भर करता है- 
एक शिक्षक का औसत वार्षिक वेतन (9), छात्र-शिक्षक अनुपात (४), और 
समस्त शिक्षकेतर लागतों की मद में किया गया खर्च जो एकः शिक्षक के औसत 
वेतन के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जा सके (४) । प्रतीकों की सहायता से 
हम इसको निम्न लिखित रूप से व्यक्त कर सकते है :--- 


प्रति छात्र छागत # बम 

इसमे 

& ++ एक शिक्षक का औसत वाषिक वेतन 

7 >- शिक्षक के वेतन की तुलना में शिक्षकेतर 
लागतों का श्रनुपात । 

(ण्०छात्र-शिक्षक शनुपात । 


११० शिक्षक-प्रशिक्षण के सिद्धान्त व समस्याएँ 


प्रशिक्षण शालाएं 

प्रति छात्र लागत के आँकड़े पर्णतया उपलब्ध नहीं हैं और जो प्राप्त 
हैं वे भी अधिक विश्वसनीय नहीं हैं। निम्नलिखित तालिका से प्राथमिक स्तर 
घर प्रति प्रशिक्षार्थी लागत का बोध होता है :--- 


तालिका 
प्राथमिक शिक्षक-प्रशिक्षण की प्रति छात्र लागत 








प्रदेश १६६३-६४ १६६४-६५ 
दिल्ली उपलब्ध नहीं ४११.८० 
पांडीचेरी १४८.५० ५७३.५० 
त्रिपुश १००३.१७ ६७५.२३ 
हिमाचल प्रदेश ६१.५४ २३७.२८ 
तमिलनाडु १४३. ६१ २७६.१२ 
मध्यप्रदेश २२५, ०० २५७.०० 
राजस्थान उपलब्ध नहीं उपलब्ध नहीं 
जम्मू-कद्मी र ४०६.४० ४३१.०० , 


भ्रन्य प्रदेशों से प्रति छात्र लागत व्यय उपलब्ध नहीं है । जतिप्रा में प्रति 
छात्र लागत सबसे भ्रधिक है । इस लागत के अधिक होने के अनेक कारण हैं। 
ड्यय का अधिकांश भाग शिक्षकों के वेतन पर किया जाता है। केन्द्र-शासित 
प्रदेशों में प्रशिक्षाथियों से शुत्क नहीं लिया जाता है। श्रव्य-हश्य सामग्री, 
वाचनालय, पुस्तकालय, प्रयोगशालाएँ, क्रीडा, शिल्पकला आदि भी व्यय के मद 
हैं जिनके कारण प्रतिछात्र लागत व्यय वढ़ जाती है । 
माध्यमिक प्रशिक्षण महाविद्यालय 

गर-सरकारी और सरकारी प्रशिक्षण महाविद्यालय दोनों एक दूसरे 
से काफी सीमा तक शअन्तर रखते हैं, क्योंकि दोनों प्रकार की संस्थाओं में 
शिक्षकों की संख्या, उनके वेतन, भौतिक साधनों आदि में काफी भिन्‍नता होती 
है। य्‌ इन दोनों प्रकार की संस्थाश्रों में प्रौसत लागत में भी अन्तर होता 
है ग्रत: माध्यमिक शिक्षक-प्रशिक्षण के (तीय राष्ट्रीय सर्वेक्षण ने इन दोनो 
भ्रकार के महाविद्यालयों में प्रति छात्र छागत निकालते समय दोनों के औसत 
व्यय के योग को प्रत्येक संस्था की औपत प्रशिक्षाथियों की संख्या से भाग देकर 


वित्त १११ 


निकाछा । इस सर्वेक्षण के अनुसार विभिन्‍न प्रदेशों में प्रतिछात्र लागत 
* निम्नलिखित तालिका में प्रस्तुत की गई है :--- 


तालिका 
प्रति छात्र लागत (१६६४-६५) 


है] 








प्रदेश प्रति छात्र लागत 
आन्ध्र प्रदेश ६१७ 
असम ३७४ 
बिहार ४४ ३े 
गुजरात ७१२ 
जम्म्‌-कश्मीर ८६७ 
केरल २१७ 
मध्यप्रदेश ४८७ 
तमिलवाडे 59 
महाराष्ट्र ६१६ 
मेसूर ६४६ 
'उडीसा ८४४ 
पंजाब ४७१ 
राजस्थान १०४२ 
उत्तरप्रदेश ४ण९ 
परित्रमी बंगाल ८५५ 
केन्द्र-शासित प्रदेदा 8२८ 

कुल औसत पी 





उपयु कत तालिका से स्पष्ट होता है कि राजस्थान मे प्रति छात्र लागत 
व्यय सबसे अधिक है। दूसरे नम्बर पर केन्द्र-शासित प्रदेश है । रबसे कम 
लागत व्यय केरल में है । 


शिक्षक-प्रशिक्षण कार्यक्रम की वित्तीय व्यवस्था पर यदि एक विहंगम 
हप्टि डाली जाए तो यह स्पष्ट होगा कि शिक्षक-प्रशिक्षण संस्थाओं की आयिक 
स्थिति संतोषजनक नही है | माध्यमिक प्रशिक्षण महाविद्यालयों कीं स्थिति 
आयिक हृष्टि से अधिक दयनीय है। लेकिन इस अध्ययन से यह भे स्पष्ट 


११२ शिक्षक-प्रशिक्षण के सिद्धान्त व समस्याएँ 


होता है कि शिक्षक-प्रशिक्षण के महत्त्व को श्रव धीरे-धीरे स्वीकार किया भा 
रहा है। प्रारम्भिक वर्षो से ही शिक्षक्र-प्रशिक्षण के लिग्रे योजनाओं में अलग 
से वित्तीय व्यवस्था नही की जाती थी, बल्कि इसको प्राथमिक एवं माध्यमिक 
शिक्षा के साथ ही संयुक्त कर दिया जाता था, जो निम्नलिखित तालिका से 
स्पष्ट होता है :-- 


तालिका 
योजनाओं में शिक्षक-प्रक्षण के लिए वित्तीय व्यवस्था 
किक लक व थाना ाााआआ७७ल्‍७ए७७७७७७४७७८७ए्ए्एए्एएए७७७७७॥॥॥एएए""शशआशआ॥॥/शश७॥ए्ए॥७ल्‍0७७७७७७७७७७७७७७७७७७७७७एआई 
मद प्रथम द्वितीय तृतीय एकवर्षीय. चतुर्थ पॉँचवीं 
योजना योजना योजना योजनाएँ योजना योजना 
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8, यह प्राथमिक एवं माध्यमिक वित्त के अन्तर्गत सम्मिलित किया गया । 

उपयु कत विभाजन से अब शिक्षक-प्रशिक्षण कार्यक्रम के विकास 

के लिए धनराशि निश्चित हो गई है शौर तदनुसार प्रशिक्षण संस्थात्रों को 

विकसित किया जा सकता है । यह भी संतोषजनक है कि शिक्षक-प्रशिक्षण 

कार्यक्रम के लिए अ्रधिक धन का प्रावधान किया जा रहा है जो शिक्षक-प्रशिक्षण 
की बढ़ती हुई मांगों के लिए आवश्यक भी है । 


वित्तीय व्यवस्था को समुचित एवं अधिक वेज्ञानिक बनाने को हृष्टि से 
यह भ्रावश्यक है कि सर्वप्रथम इस बात का सर्वेक्षण किया जाए कि विद्यमान 
संस्थाप्रों के विकास के लिए कितनी न्यूनतम आवश्यकता है और प्रत्येक संस्था 
के लिए कम से कम कितने भौतिक साधनों की मांग है । इस मांग के भ्राधार 
पर वित्तीय व्यवस्था करनी पड़ेगी । इसी के साथ-साथ दूसरा महत्त्वपूर्ण पक्ष 
यह भी है कि जो वित्तीय व्यवस्था इन संस्थाओं के भावी विकास के लिए 
की जाए उसका आधार देश में बढ़ती हुई कीमतों पर होना चाहिए क्योंकि 
वस्तुओं के मृल्यों में विगत दस वर्षों में बहुत वृद्धि हुई है। श्रतः शिक्षक 


बरत ११४ 


प्रशिक्षण की योजना बनाने से पूर्व सर्वेक्षण आवश्यक है। वस्तुओं के म॒ल्यों 
के सूचकांक के सकलन की अनिवायेता को भी स्वीकार करना पड़ेगा । इस 
समय सर्वेक्षण के आधार पर जो प्रशिक्षण संस्थाग्रों के श्ाँकड़े उपलब्ध हैं, वे 
लगभग दस वर्ष पुराने है जो अधिक विश्वसनीय नहीं कहे जा सकते हैं । 
प्रशिक्षण संस्थाओं के वित्त सम्बन्धी आँकड़ों का भी अभाव है । /प्रति छात्र 
लागत निकालने का काये अभी अधिक नहीं हुआ है। देश में श्रवमल्यन से 
वस्तुओं की कीमतों में बहुत वृद्धि हुई है । श्रव इस बात की आवश्यकता है 
कि इन मुल्यों की वृद्धि से प्रशिक्षण संस्थाओं को भौतिक साधनों को खरीदने 
के लिए कितनी धनराशि की अधिक जरुरत पड़ेगी। शिक्षक प्रशिक्षकों के 
वेतनमानों में निरन्तर वृद्धि हो रही है। इस बात के आँकड़े निकालने पड़ेंगे 
कि शिक्षकों के वेतन पर कुल लागत का कितना प्रतिशत व्यय होता है ? 
अगर यह प्रतिशत अधिक है तो प्रशिक्षण संस्थाओं को श्रन्य कार्यक्रमों के लिए 
अधिक वित्तीय व्यवस्था करने की आवश्यकता पड़ेगी । ये प्रदन आपस में इतने 
मिलेजुले हैं कि इन सब के संदर्भ में धन की व्यवस्था करनी पड़ेगी इन विभिन्‍्त 
मणों पर व्यय निरन्तर बढ़ता जा रहा है और साथ ही यह भी अनुभव किया 
जा रहा है कि शिक्षक प्रशिक्षण के गुणात्मक विकास के लिए श्रधिक साधन 
सुत्रिधाओं की आवश्यकता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अतः जिस प्रकार 
से शिक्षा के अन्य क्षेत्र अधिक धन की माँग कर रहे हैं उसी प्रकार शिक्षक- 
प्रशिक्षण कार्यक्रम के अधिक अर्थ की माँग की श्रवहेलना नहीं को जा सकती। 
अच्छी शालाओं को चलाने के लिए सुयोग्य शिक्षक चाहिए और सुयोग्य शिक्षक 
भौतिक एवं मानवीय साधनों से सम्पन्न प्रशिक्षण संस्थाओं में ही प्रशिक्षित 
किए जा सकते हैं । 

शिक्षा आयोग ने लिखा है कि सभी प्रकार की शिक्षा के स्तरों को 
ऊँचा उठाने के लिए अध्यापक-शिक्षण का बड़ा महत्व है, अतः अध्यापक 
शिक्षण को सुधारने का विशेष दायित्व केन्द्र को सम्भाल लेना चाहिए और 
इसके लिए केन्द्रीय और केन्द्र-प्र रित दोनों प्रकार के क्षेत्रकों के लिए उदारता 
पूर्वक अ्र्थ:ाशि की व्यवस्था करनी चाहिए। केन्द्रीय क्षेत्रक का विस्तार 
विश्यविद्याल्य अनुदान आयोग के माध्यम से किया जा सकता है। शिक्षा 
आयोग ने सिफारिश की है कि चौथी पंचवर्षीय श्रायोजना में अ्रध्यापक-शिक्षा 
के लिए यथेष्ट वित्त-विनिधान शिया जाता चाहिए और वह अर्थराशि 
विश्वविद्यालय श्रनुदाव आयोग को सौंप दी जानी चाहिए ॥ भावी जायोजनाओं 


११४ शिक्षक-प्रशिक्षण के सिद्धान्त व समस्याएं 


में इस प्रकार का राशि विनिधान जारी तो रखता ही होगा, साथ ही 
बढ़ाना भी पड़ेगा । 

भारतीय शिक्षक प्रशिक्षक संघ एवं शिक्षा आयोग ने एक महत्त्वपूर्ण 
सुझाव यह दिया है कि वित्तीय दायित्व का स#_चित पालन करने के लिए 
विद्वविद्यानय अन॒दान आयोग और राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण 
'परिषद्‌ के सहयोग से एक सम्मिलित स्थायी अध्यापक शिक्षा र. मिति बनानी 
चाहिए । इस रामिति के सदस्य इस प्रकार हों--- 

१. विश्वविद्यालय अनुदान श्रायोग एवं राण्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान तथा 
अशिक्षण परिषद्‌ के प्रतिनिधि; 

२. विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधि; 

३. राज्य अध्यापक-शिक्षक मंडलजों के प्रतिनिधि (बारी-यारी से,) 

४. सकल अ्रध्यापक जिनमें कम-से-कम एक प्रायमिक अध्यापक हों; 

५, प्रध्यापकों के संगठनों के प्रतिनिधि । 

६. शिक्षाविद, श्रौर, 

७. राष्ट्रीय अध्यापक-शिक्षक संघ का एक प्रतिनिधि । 


ग्रध्यापक शिक्षण को स्थायी समिति के पास अ्रध्य|पक्र शिक्षा के सभा 
यक्षों, जैसे पूर्व-स्नातक और स्नातकोत्तर दोनों ही स्तरों की सामान्य 
शिक्षा या वृत्तिक शिक्षा का काम होना चाहिए। इनके पास शिक्षक-प्रशिक्षण 
के स्तरों का विकास करना, अन्तः सेवाकालीन प्रशिक्षण की व्यवस्था, 
प्रशिक्षण संस्थाश्रों में श्रावधिक निरीक्षणों की व्यवस्था करना और सबसे 
महत्त्वपूर्ण काय यह है कि विश्वविद्यालयों के शिक्षा सझारों, शिक्षा महा- 
विद्यालयों एवं शालाश्रों के लिए अर्थराशि मंजूर करना । 

इसी प्रकार प्रत्येक प्रदेश में राज्य अ्रष्पापक जिक्षण मंडलों की 
स्थापना की उपयोगिना को भी स्वीकार किया गया है। इस समिति में विभ्न- 
पघजखित सदस्य होते हैं--- 

१. प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों के एक-एक प्रतिनिधि: 

२, प्रशिक्षण संस्थाग्रों के प्राचार्यों के प्रतिनिधि: 

१ शिक्षक सघों के प्रतिनिधि; 

४. शालाओं के प्रधानाध्यापकों के प्रतिनिधि: 

५. शिक्षा विभाग के प्रतिनिधि; और 

६. शिक्षा-विद, 


वित्ञ ११५ 


राज्य अध्यापक शिक्षण मंडलों का कार्य सभी स्तर की प्रशिक्षण 
सत्थाअं। मे समन्वय करना, उनके स्तरों में विकास करना, निरीक्षण की 
व्यवस्था करना, नई पंस्थाग्रों की खोलने की स्वीकृति देना श्र प्रशिक्षण 
-सम्थाओं के लिए वित्त की व्यवस्था और धनराशि मंजूर करना है। कुछ 
प्रदेशों मे राज्य अभ्रध्यापक शिक्षण मंडलों की स्थापना हो चुकी है। राजस्थान 
में भी एक ऐसा ही मडल स्थापित हो चुका है, जो शिक्षक-प्रशिक्षण कार्य क्रम 
में समन्वय करता है। लेकिन अभी इन मंडलों का कार्य-क्षेत्र अधिक स्पष्ट 
नही हो पाता है । भविष्य मे यह उचित होगा कि राज्य भध्यापक शिक्षण 
मंडलो को धनराशि स्वीकत करने का उत्तरदायित्व सौंप दिया जाए और ये 
मंडल प्रत्येक संस्था की आवश्यकत्ताओं का विदइलेषण करके तदनुसार श्राथिक 


अनु दान प्रदान करें। 
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शिक्षक-प्रशिक्षरा संस्थाओं में अन्त:सेवा 
प्रशिक्षण कार्य क्रम 








अन्तःसेवा प्रशिक्षण कार्यक्रम का जन्म हुए बहुत श्रधिक समय व्यतीत 
नहीं हुआ है । इसकी आवश्यकता इसलिए श्रनुभव हुईं है कि मानवीय प्रयत्नों 
और ज्ञान के क्षेत्र में एक विस्फोट हुआ है जिसके कारण का्येकर्ताओं के 
के लिये अपने व्यवसाय में श्राधुनिकतम विज्ञान से व्यावसायिक कुशलता 
बनाए रखना श्रावश्यक हो गया है । प्रगतिशील कार्येकर्ताओं को 
अपनी व्यावसायिक कुशलता की वृद्धि के लिए नई विधियों का सहारा 
लेना पड़ता है । परम्परागत स्वाध्याय मात्र के माध्यम से ही अब वे 
ज्ञान-विज्ञान में होने वाले निरन्तर और द्रूत परिवर्तेत से परिचित नहीं हो. 
सकते हैं। इस कारण अन्त-.सेवा प्रशिक्षण की नवीन तकनीकों का जन्म हुआ 
है | शिक्षा में अन्त:सेवा प्रशिक्षण की उपयोगिता का अनुभव बाद में हुआ 
है, क्योंकि उद्योग, कृषि, आयुर्विज्ञान श्रादि में व्यावसायिक दृष्टि से नवीनतम 
सेद्वान्तिक एवं व्यावहारिक परिवतेनों से अवगत होने की अनिवायंता बहुत 
पहले अनुभव की गई । यह अनुभव किया गया कि जो भी व्यवित अथवा 
संस्था, कृषि, आयुक्ज्ञान अथवा उद्योग के क्षेत्र भें नई तकनोकों और ज्ञान 
से अवगत नही हो सका वह व्यावसायिक होड़ में अन्य प्रगतिशील संस्थाओं 
अथवा व्यक्तियों से पिछड़ गया है । इसी प्रकार आज शिक्षा में भी अन्त: 
सेवा कालीन प्रशिक्षण की आवद्यकता अनुभव की जाने लगी है । 
अन्त:सेवा ग्आंशक्षण नो आवश्यकता 
प्रशन यह उठता है कि शिक्षक-प्रशिक्षण संस्थाश्रों को अन्तःसेवा 
प्रशिक्षण कार्यक्रम की व्यवस्था वी ध्यों आवश्यकता है ? इस प्रदनन के अनेक. 


शिक्षक-प्रशिक्षण संस्थाओं में अन्त: सेवा प्रशिक्षण कार्यक्रम ६१७ 


उत्तर हैं। यह एक निविवाद सत्य है कि शिक्षा एक सतत और जीवन पर्यन्त 
प्रक्रिया है, क्योंकि ज्ञान-विज्ञान का भण्डार अनन्त है। अतः शिक्षक-प्रशिक्षण 
सस्थाश्रों में प्राप्त एकवर्षीय अथवा हिवर्षीय पूवे-सेवा कालीन प्रशिक्षण 
जीवन भर के लिए पूर्ण नहीं कहा जा सकता है । यह पूर्व-सेवा कालीन प्रशिक्षण 
शिक्षक -को व्यवसाय सम्बन्धी एक दृष्टिकोश और भ्रन्तह ष्ठि प्रदान करता है। 
शिक्षक अपने ज्ञान का अर्जन और अनुभव व्यवहार में रह कर ही करता है। 
उसको व्यवसाय की सप्रस्याएँ कार्य करते हुए ही अनुभव होती है, जिनका 
वह निराकरण करना चाहता है । इस समय शिक्षक को उस ज्ञान की 
आव्व्यकता होती है जिसके आधार पर वह अपनी शैक्षिक समस्याओं का 


समाधान कर सके । न हे 
आज के युग में ज्ञान-विज्ञान में द्वत परिवर्तन हो रहे हैं । शिक्षक का 


कार्य है कि वह आज के बालक को भविष्य के लिए तैयार करे | वह भविष्य 
अस्पप्ट और परिवतंनशील है। भ्रतः उसके भावी जीवन की तैयारी के लिए 
शिक्षक को बालक को न केवल सैद्धान्तिक ज्ञान की शिक्षा ही देना चाहिए 
बल्कि इस प्रकार की क्षमताओं और योग्यताओं को उत्पन्न करना चाहिए 
जिससे वह स्वयं ज्ञान का अन्वेषण करने के योग्य बत सके । इस प्रकार की 
शिक्षा देने के लिए शिक्षक को परम्परागत ज्ञान और शिक्षण विधियों का 


आसरा लेने से काम नहीं चल सकता है । उसे पा विचारों और अभिनव 
परिवतेनों को स्वीकार करना पड़ेगा । कुछ विषयों में शोध और जन्वेषण के 


आधार पर द्र तगामी परिवतंन हो रहे हैं। विज्ञान, गणित, अर्थशास्त्र, राजनीति- 
शास्त्र, अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध, भूगोल आदि विषयों में निरन्तर नए विचार, नई 
परिभाषाएँ और अवधारणाएँ उत्पन्न हो रही हैं । जिनके फलस्वरूप सामाजिक 


और आर्थिक ढाँचे में महान परिवतेन हो रहे हैं। आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से 
कोई भी समाज अछता नहीं है। इसी प्रकार मनोविज्ञान के क्षेत्र में भी नई 


खोजे हो रही हैं। सीखने के नवीन सिद्धान्त प्रतिपादित किये जा रहे हैं शौर 
इनके अआ्रधार पर नवीन शिक्षण सामग्री का उत्पादन हो रहा है । इन नवीन 
परिस्थितियों में नई शिक्षण विधियाँ जन्म ले रही हैं । इन विधियों से 
शिक्षक को परिचित होना चाहिए । इसी के साथ-साथ जीवविज्ञान में 
मानव विकास के सम्बन्ध में अनेक प्रयोग और परीक्षण किए जा रहे हैं और 
मानव के विकास से सम्बन्धित नए तथ्यों का पता लग रहा है। जीव विज्ञान 
की इन खोजों का प्रभाव अन्य क्षेत्रों पर पड़ना अवध्यध्भादी है। श्रतः शिक्षक 
को इन नवीन अन्वेषणों के परिणामों से अवगत होते रहना चाहिए । 


११८ शिक्षक-प्रशिक्षण के सिद्धान्त व समस्याएं 


सामान्यतः मानव में एक यह प्रवत्ति दृष्टिगत होती है कि वह अपने 
परम्परागत अनुभवों और विधियों को ही सत्य मान लेता है। वह शिक्षर 
में उन विधियों को ही स्वीकार करता है जिनके माध्यम से उसने शिक्षा प्राप्त 
की है या जिनका वह स्वयं अभ्यस्त हो गया है । यह परिस्थिति किसी भी 
प्रगतिशील संस्था और व्यक्ति की दृष्टि से उपयोगी और वांछनीय नहां है । 
इससे न शिक्षण संस्थाओं को और न बालकों को ही लाभ है । ये प्रगति के 
पथ की बाधाएँ हैं, जिनका निराकररा भ्रत्यावश्यक है। इन परम्परागत और 
रूढ़िगत विधियों को दूर करने के लिए शिक्षक को अन्‍्तःसेवाकालीन प्र शिक्षण 
देना चाहिए। हि 

हमारे देश में विशेष रूप से सेवाकालीन प्रशिक्षण की सर्वाधिक 
श्रावश्यकता है, क्योंकि यहाँ शिक्षा के विकास और प्रसार का एक धिस्तृत 
कार्यक्रम लागू किया गया है। शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन का एक महान्‌ 
माध्यम स्वीकार किया गया है । शिक्षा को ही सामाजिक क्रान्ति का अग्रदूत 
माना गया है। शिक्षा से जो बड़ी-बड़ी आकांक्षाएँ और भ्ाशाएँ की जा रही 
है उनकी पूर्ति के लिए शिक्षकों, प्रशासकों ओर शिक्षाशास्त्रियों के योगदान 
की आवश्यकता है। इनको शिक्षा में मार्गदशेन और नेतृत्व करना पड़ेगा। 
इन सदस्यों को अपने दायित्वों को पूर्ण करने की दीक्षा देनी पड़ेगी और 
शिक्षा में होने वाले नवीन चिंतन का बोध कराना पड़ेगा। अन्तः सेवाकोलीन 
प्रशिक्षण की आवश्यकता सर्वंदा बनी रहेगी । 
अन्तःसेवाकालीन प्रशिक्षण के आशय 

भारतवषं में अन्तः:सेवाकालीन प्रशिक्षण की विचारधारा बिल्कुझ 
नई है, विगत कुछ वर्षो से इस प्रशिक्षण के कार्यक्रम और धारणा के स्पष्टी- 
करण के सम्बन्ध में कुछ प्रयत्न किए गए हैं। इसके अर्थ को अधिक स्पष्ट 
करते की दृष्टि से अन्त: सेबवाकालीन प्रशिक्षण को परिभाषित किया गया है ।' 
सं प्रथम दवे ने इसकी परिभाषा प्रस्तुत की : 

“अन्तः सेवाकालीन प्रशिक्षण के अर्थ से तात्पयँ उस सतत शिक्षा 
पाठ्यक्रम से है जिसके अन्तर्गत शिक्षक को प्रथम प्रशिक्षण डिग्री अथवा 
डिप्लोमा के पश्चात्‌ सम्पूर्ण सेवाकाल में अपनी व्यावसायिक योग्यता एवं 
क्षमता वृद्धि का प्रशिक्षण दिया जाता है । 

दवे ने श्रपनी परिभाषा का विस्तार करते हुए लिखा कि एक शिक्षक 
जो बी, एड. की परीक्षा के बाद अपने सेवाकाल में एम. एड. की परीक्षा. 


शिक्षक-प्रशिक्षण संस्थाओं में अन्त: सेवा प्रशिक्षण कार्यक्रम ११९६ 


उत्तीर्ण करता हैं, उसका एम. एड. का अध्ययन अन्तः सेवाकालीन प्रशिक्षण 
के भ्रन्तगेंत शामिल नहीं करना चाहिए। इस लेखक के अनुसार वे सब परीक्षाएँ 
जो एक अध्यापक किसी डिग्री प्राप्त करने के लिए उत्तीर्ण करता है अन्तः सेवा- 
कालीन प्रशिक्षण की परिधि में नहीं श्राती है, क्योंकि इन एम.ए. भ्रथवा एम.एड. 
की डिग्री से शिक्षक की उस व्यावसायिक योग्यता में वृद्धि नहीं होती है जिसकी 
शालाओं को आवश्यकता है । दवे की परिभाषा का विश्लेषण करने से स्पष्ट होता. 
है कि इस परिभाषा के दो आधारबिन्दु हैं-- 


(१) कि प्रत्येक शिक्षक अन्त: सेवाकालीन प्र| शक्षण अपनी पूव॑-सेवा 
कालीन प्रशिक्षण की डिग्री अयवा डिप्लोमा उत्तीर्ण करने के पश्चात्‌ प्राप्त 
करता है, और (२) कि अन्तःसेवाकालीन प्रशिक्षण के माध्यम से शिक्षक कोई 
डिग्री श्रथवा डिप्लोमा नहीं अजित करता है। यदि ध्यान दिया जाय तो यह 
परिभाषा कुछ आधारभूत तथ्यों की अवहेलता करती है। एक सत्य तो यह 
है कि भारतवर्ष में अभी भी शिक्षकों की बड़ी संख्या ऐसी है जो अप्रशिक्षित है, 

ऊनके पाय बी. एड. अ्रथवा प्राथमिक स्तर प्रध्यापन का कोई डिप्लोमा 
नही है । प्रश्त यह है कि किसी भी श्रन्तःकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम में क्या 
इन शिक्षकों की अवहेलना की जा सकती है ? दूसरा तथ्य यह है कि अन्तः 
सेवाकालीन प्रशिक्षण का उद्दश्य शिक्षक में व्यावसाथिक विकास और 
परिदर्तेन उत्तन्न करता है । ये परिवतंन उसके ज्ञान, क्षमताओं, रुचियों, 
प्रभिस्चियो और अन्तह एथों के क्षेत्र में किए जाते हैं । ज्ञानार्जन श्रन्त्र:सेवा- 
कालीन प्रशिणण का मुख्य उह ब्य है । यदि इस दृष्टि से दवे की परिभाषा 
की समालोचना की जाए तो स्पष्ठ होगा कि इनसे अन्त: सेवाकालीन प्रशिक्षण 
के सम्पूर्ण उहद ध्य पूर्ण नहीं होते हैं। एम. ए.. एम. एड. ग्रथवा अन्य समकक्ष 
परीक्षात्रों को उत्तीर्ण करने से शिक्षक का ज्ञान बढ़ रहा है और वह अधिक 
विषय-सामग्री से परिचित हो रहा है। इस ज्ञानवृद्धि का लाभ प्रत्यक्ष रूप 
से कक्षाओं पर पड़ता है उससे छात्र लाभान्वित होते हैं। अतः दवे का यह्‌ 
कथन कि अन्तः:सेवाकालीन प्रशिक्षण का उदेद्य केवल उस सीमित व्याव- 
साथिक प्रशिक्षण, संगोष्ठी, सेमिनार श्रथवा अन्य कार्यक्रमों तक ही है और 
इससे किसी डिग्री या रूटिफिकेट की प्राप्ति नहीं होती चाहिए, देश की 
आवश्यकताश्रों को देखते हुए पूर्ण नहीं है। सम्भवत: यह परिभाषा किसी भी देश, 
के संदर्भ से पूर्ण नहीं है, क्योंकि अमेरिका जैसे उन्नत देश में, जहाँ सभी शिक्षक 


१२० शिक्षक-प्रशिक्षण के सिद्धान्त व समस्याएं 


सैवाकार्य में प्रवेश करने से पूर्व प्रशिक्षण को डिग्री भी रखते हैं, शिक्षकों को 
भ्रपने सेवाकाल में उस प्रकार के पाठ्यक्रम, कोर्स गअ्रथवा परीक्षाएँ उत्तीर्ण ह 
करनी पड़ती है जिनकी व्यावसायिक योग्यता की दृष्टि से श्रावश्यक समझा 
जाता है। 

भारतवर्ष में अन्त:सेवाकालीन प्रशिक्षण की परिभाषा शिक्षकों की 
वर्तमान श्रवस्था को देखते हुए करती चाहिए । श्राज देश में ऐसे शिक्षक हैं 
जो शालाओं में निर्धारित न्‍्यूबतम योग्यता नहीं रखते हैं। वे विपय-ज्ञान में 
भ्रपूर्ण हैं और किसी भी प्रकार के पृ्व-सेबाकालीन प्रशिक्षण की डिग्नी अथवा 
डिप्लोमा नहीं रखते हैं । ये शिक्षक अपने सेवाकाल में बी. ए.,एम. ए.. बी.एड. 
ग्रथवा एम. एड. की डिग्रियाँ प्राप्त करते हैं और श्रपत्ती व्यावसायिक योग्यता 
को बढ़ाते हैं । इन शिक्षकों को ध्यान में रखते हुए श्रन्त:सेवाकालीन प्रशिक्षण 
की परिभाषा देने की आवश्यकता है | बुच ने अपनी परिमाषा में हरूके श्रर्थ 
को व्यापक बनाया है। उसने लिखा है--- 

अन्तः:सेवाकालीन प्रशिक्षण उन सभी क्रिप्रा-कलापों को सम्मिलित 
करता है जिनमें शिक्षक अपने सेवाकाल में अ्रपनी व्यावराथिक योग्यता को 
बढ़ाने के लिए प्रयत्न करता है । इस प्रकार की सम्पूर्ण क्रिपाएँ जिनके द्वारा 
अन्तहं ष्टि, शिक्षण में परिवर्तन, पाठप्रक्रम सामग्री में उन्नयन, कये।द्धति में 
सहयोग की वृद्धि और शैक्षिक समस्या को समझते में सहापता शिलछे, अच्तः 
सेवाकालीन प्रशिक्षण की परिभाषा की परिधि में संयुक्त किए जा रुकते 

। 

बुच की परिभाषा श्रधिक व्यापक है। लेकिन उपयु कत पभाषा से 
यह स्पष्ट नहीं होता है कि इसमें सभी प्रकार के शिक्षकों--प्रशिक्षित और 
अप्रशिक्षित शिक्षकों को शामिल कर लिया गया है। इससे यह भी स्पष्ठ 
नहीं होता है कि इसमें उन पाठ्यक्रमों को शाभिक कर लिया गया है जो 
डिग्री अथवा डिप्लोमा की हृष्टि से शिक्षक अपने सेवाकाल में उत्तीर्ण करते 
हैं। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए लेखक ने अन्तःकालीन प्रशिक्षण की 
परिभाषा दी है--- हि 

अन्त: सेवाकालीन प्रशिक्षण एक रुतत प्रत्िया है जिसके द्वारा सभी 
स्तर के अध्यापकों--प्रशिक्षित अथवा अप्रशिक्षित में व्यवहार परिवतंन होता 
है । इस कार्यक्रम से चाहे वह फेवल व्यावसायिक योग्यता प्राप्त करने की 
उत्प्रेरणा से या किसी डिग्री या डिप्लोमा प्राप्ति के उद्देश्य से प्रशिक्षण 
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प्राप्त किया जाए, नवीन अन्तहं ्वि एवं विचार शक्ति प्राप्त होती है और 
* व्यावसायिक योग्यता में बद्धि होती है । 
उपयु दत परिणाषा के क्षेत्र में लगभग ८४,३२७ अथवा ३०.४ प्रतिशत 
साध्यमिक शिक्षक भी सम्मिलित हो जाते हैं जो प्रशिक्षित नहीं हैं। इनके 
अतिरिवत देश में ऐसे अध्यापक भी हैं जो विषय पढ़ाने की न्यूनतम योग्यता 
'नहीं रखते हैं । द्वितीय अखिल भारतीय शैक्षिक स्वेक्षण के अनुसार देश में 
केवल ६५.१ प्रतिद्यत विज्ञान के अध्यापक न्यूनतम निर्धारित योग्यता रखते 
है । शेष अ्रध्यापक अयोग्य हैं। इस सर्वेक्षण के अनुसार माध्यमिक शालाओं 
में २२.६ प्रतिशत विज्ञान शिक्षक है जो केवल हाई स्कूल श्रथवा इन्टर- 
मीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण किए हुए है । इन कम शिक्षित और प्रशिक्षित 
अध्यापकों को सेवाकालीन प्रशिक्षण की आवश्यकता है । इनको अपने विषय 
ज्ञान की वृद्धि करना भी नितांत आवश्यक है और साथ ही प्रशिक्षण की 
डिग्री श्रथवा डिः्लोमा भी अजित करने की जरूरत है । अतः किसी भी अन्त: 
सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्वक्रम के अन्तर्गत इन शिक्षकों की उपेक्षा नहीं की 
जा सकती । उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षक-प्रशिक्षण संस्थाओं को 
एसे पाठ्यक्रम निर्धारित करने पड़ेंगे जिससे ऐसे शिक्षक अपनी व्यावसायिक 
योग्यता बढ़ा सकें । 
अन्त:मेवाक्ालीन प्रशक्षण का दिक्ृत 
भारतवर्ष में सुनियोजित अन्त.-सेवाकालीन प्रशिक्षण का इतिहास 
बहुत पुराना नहीं है । कुछ प्रयास इधर-उधर व्यत्रितगत अथवा संस्थागत स्तर 
पर कुछ क्षेत्रों में किये गए थे । इस कार्य में अग्रणी प्रारम्भिक मिशनरी 
'थे, जिन्होंने उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य में अन्तः सेवाकालीन प्रशिक्षण का 
काययक्रम चलाया था। इनमें पादरी डफ और छांग का नाम उल्लेखनीय है । 
सत््‌ १८४६ में बंगाल में काउन्सिल श्रॉफ एज्युकेशन ने सर्वप्रथम एक नार्मेल 
सकल की स्थापना की जिसमें प्राथमिक शालाओं के अध्यापकों के प्रशिक्षण का 
व्यवस्था की गई । लेकिन घनाभाव के कारण कुछ समय बाद काउच्सिल को 
इस कार्य क्रम का परित्याग करना पड़ा । 
सत्‌ १८५४ के विख्यात वुड-डिस्पेच में ग्रन्त:सेवाकालीन शिक्षक- 
प्रशिक्षण की दिशा में कुछ निर्देश दिए गए-- 
हमारा वर्तमान उहं श्य सेवारत शिक्षकों के स्तर में सुधार करना 
है... इन शिक्षकों को नार्मेल स्कूल और उन विशिष्ट कक्षाश्रों में जो उनके 
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लिए झ्रायोजित की जाए, उपस्थित होने के लिए प्रेरित छिया जाए. . हम 
भारत की प्रत्येक प्रेसीडेन्सी में यथाशीघ्र इन सेवारत अ्रध्या१कों के लिए नार्मल . 
स्कलों और इस प्रकार की कक्षा्रों को स्थापना करना चाहते है । 

वुड-डिस्पेच के पश्चात्‌ देश में कुछ नामेज स्कूलों की स्थापता की गई। 
सन्‌ १८५६ में माध्यमिक शालाओ्रों के लिए शिक्षक-प्रशिक्षण के लिए मद्रास मे 
एक. शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय खोला गया । लगभग पचास दर्ब तक 
देश भर में केवल यही एक महाविद्यालय विद्यमान था। 

. सन्‌ १८८२ में भारत सरकार ने एक भारतीय शिक्षा श्रायोग़ की 
स्थापना की । इस आयोग ने शिक्षक-: शिक्षण के सम्बन्ध में निम्नलिखित 
सुझाव दिये--- 

(१) शिक्षा के सिद्धान्त और अप्रध्यापनाभ्यास की परीक्षाएं प्रारम्भ 
की जाएँ, और इन परीक्षाओ्रों में उत्तीर्ण होना, राजकीय अथवा अनुशन प्र.प्व 
माध्यमिक शालाओओं के प्रत्येक प्रत्याशी अध्यापक के लिए एक श्रनिवार्य झतें 
रखी जाए । 

(२) एक ग्रेज्युएट अ्रध्यापक के लिए नाल स्कूलों में कम अवधि का 
ः शक्षा सिद्धान्त और गअ्ध्यापाम्यास पाठयक्रम प्रारम्भ किया जाए । 


उपयु क्त दोनों प्रकार के सुझावों का अध्ययन करने से ज्ञात होगा कि 
तत्कालीन सरकार शिक्षकों के व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम को देश मे 
प्रारम्भ करना चाहती थी, क्‍योंकि उस रूमय सझकलों में शिक्षक शअ्रप्नशिक्षित 
थे।। इन दोनों आयोगों के सुझाव वस्तुतः: अ्न्त.सेवाकालीन प्रशिक्षण से 
सम्बन्धित न होकर पूव॑-सेवाकालीन प्रशिक्षण के सम्बन्ध में थे 
उस काल में जब प्व॑-सेवाकालीत प्रशिक्षण की ही व्यवस्था नहीं थी, 
उस समय भअन्‍न्तः सेवाकालीन प्रशिक्षण के प्रावधान की बात सोचना ही निरर्थक 
था | जब सन्‌ १८५४ के पद्चात्‌ पू्व-सेदाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण सप््याओं 
का जन्म हो गया और प्रशिक्षित शिक्षक शालाग्रों में उपलब्ध होने लगे, तब 
लाड कर्जन के सन्‌ १९०४ के शिक्षानीति-प्रस्ताव में ग्रन्त:सेवाकालीन प्रशिक्षण 
की चर्चा की गई । इसमें लिखा था--- 

इस बात की सावधानी बरतनी चाहिए कि शिक्षक-प्रशिक्षण संस्थाओं 
और शालाओं में सम्बन्ध रहे । यह न हो कि शिक्षक शाला में सेवा प्रप्त करने 
के पदरचात्‌ उन शिक्षाविधियों को भूल जाएं जो उसने शिक्षक्र प्रशिक्षण महा- 
मद्दाविद्यालय में सीखी थी । उसको इस बात से भी बचाना है कि वह शाला में 
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रूढिवादी अध्यापकों के रुमान ही परम्परागत विधियों से न पढाने लगे, क्योंकि 
ऐसा बहुधा देखने में आया है। इस प्रकार की व्यवस्था की जानी चाहिए 
कि शालाओं से प्रशिक्षित शिक्षकों को कभी-कभी एकत्रित किया जाए ताकि 
महाविद्यालयों का प्रभाव शालाओं तक प्रवाहित होता रहे । शाला निरीक्षकों 
को शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों को इस कार्य में सहायता देनी चाहिए। 

वास्तव में अन्त:सेवाकालीन प्रशिक्षण की चर्चा करन के प्रस्ताव में 
सबंप्रथम की गई थी । इसी बात को भारत सरकार के सन्‌ १९१३ के शिक्षा 
प्रस्ताव में दोहराया गया । इस प्रस्ताव में पुत: कहा गया-- 

उन विद्याथियों को जिनको शिक्षक प्रशिक्षक महाविद्यालयों ने प्रशिक्षित 
किया, कभी-कभी महाविद्यालयों में श्रामंत्रित किया जाए। उनको एकत्रित 
करने में शाला निरीक्षकों को सहयोग देना वाहिए। इस प्रकार के सम्मेलनों 
से, महाविद्यालयों की शिक्षण विधियाँ शालाओं को प्रभावित करेंगी । यदि 
शिक्षक को उसके ऊपर ही छोड़ दिया जाए तो भय है कि कहीं उसका विकास 
कुठित हो जाए। अतः शाला अवकाश में पुनश्चर्या और उच्चस्तरीय 
प्रशिक्षण कार्य क्रम शिक्षकों के लिए चलाने चाहिए । 

। प्रन्त:सेवाकालीन प्रशिक्षण के महत्त्व को कर्जन-प्रस्ताव के बाद सभी 
भारत सरकार के प्रस्तावों, समितियों अथवा आयोगों ने स्वीकार किया। 
१९२९ के सर हर्टछाग समिति ने अन्तःसेवाकालीन प्रशिक्षण के सम्बन्ध में 
लिखा--- 

उन परिस्थितियों में भी जहाँ पर सुशिक्षित एवं सुयोग्य शिक्षकों का 
चयन किया जाता है, शिक्षक अलग और एकान्‍्त में पड़ जाता है और उसको 
अनेक बार प्रेरणा और मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ती है । शिक्षकों के 


विकास में पत्र-पत्रिकाएँ, पुनश्चर्या, पाठ्यक्रम सम्मेलन आदि बड़ा योगदान: 
देते है । 


'... हर्टाग समिति के सुझावों के पश्चात्‌ अन्तः:सेवाकालीन प्रशिक्षण के लिए 
यत्र-तन्न कुछ प्रयत्न किए गये । तत्कालीन उत्तरप्रदेश सरकार ने शालाश्ं के 
सेवारत शिक्षकों के लिए एक पुनई॑चर्या पाठ्यक्रम की योजना तेयार की और 
विश्वविद्यालयों में ये पठायक्रम श्रायोजित किये गये। विश्वविद्यालयों के अध्यापकों 
ने इस कार्यक्रम के अन्तगंत पढ़ाने में योगदान दिया । कुछ समय के पदचात 
ग्र्थाभाव के कारण इस योजना को समाप्त करना पड़ा । इसी प्रकार मद्रास 


१२४ शिक्षक-प्रशिक्षण के सिद्धांत व समस्याएँ 


सरकार ने भ्रवकाश के लिए कुछ पादयक्रम श्रायोजित किये, लेकिन इस योजना 
को भी त्यागना पडा | हर्टाग समिति की सिफारिशों के बाद भी अच्त:सेवा- 
कालीन प्रशिक्षण का कोई योजनाबद्ध कार्य क्रम न बन सका । 

सच्‌ १६३७ में ऐबट और वुड का व्यावसायिक शिक्षा पर प्रतिवेदन 
प्रकाशित हुआ । इस प्रतिवेदन में अ्रशिक्षण के दो भागों पर विशद रूप से 
उल्लेख किया गया, प्रथम, पूव॑-सेवाकालीन प्रशिक्षण और हितीय, अन्त:सेवा- 
वालीन प्रशिक्षण । इनके सम्बन्ध में प्रतिवेदन मे लिखा था--- 

हम इस राय के है कि शिक्षकों के प्रशिक्षण को दो भागों मे विभाजित 
किया जाए। प्रथम, पूर्व -सेवाकालीत प्रशिक्षण जो नाम स्कूलों में प्राप्त किया 
जाए । इसके बाद पुनश्चर्या कार्य क्रम शालाओो में कार्य करने वाले अध्यापकों 
के लिये आयोजित किए जाए । द्वितीय प्रकार के प्रशिक्षण की व्यवस्था, देश की 
स्थिति और विशेष रूप से ग्रामीण शिक्षकों की हृष्टि से, अभी विकसित नहीं 
हुई है । यदि शिक्षको में सेवा में प्रवेश होने से पूर्व ज्ञान को अक्षुण्ण बनाए 
रखना है, यदि उनकी शिक्षण क्षमता का विकास करना है तो यह आवश्यक 
है कि उनको पुनरचर्या पाठयक्रमों में सम्मिलित होने के अवसर प्रदान किए 
जाए । इन दोनों प्रकार के पाठ्यक्रमों को व्यावहारिक रूप देने का समय नहीं 
भ्राया है। लेकिन कुछ समय पदचात्‌ प्रत्येक प्रदेश में एक राजकीय शिक्षक 
प्रशिक्षण संस्था होनी चाहिए जिसके पास भवन, साज-सज्जा और सुयोग्य 
(शिक्षक प्रशिक्षकों की सुविधा हो । इन महाविद्यालयों वर्ष भर एक श्रथवा दो 
माह के श्रन्त:सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्य क्रम चलते रहने चाहिए । 

सन्‌ १६४४ के भारत सरकार के पोस्टवार एज्युकेशनल डेवलरपमेन्ट इन 

इण्डिया” प्रतिवेदन में भी अ्रन्त.सेवाकालीन प्रशिक्षण की उपादेयता पर प्रकाश 
डाला गया । इसमें लिखा है--- 

शिक्षकों को पूर्व सेवा प्रशिक्षण के साथ साथ अन्त: सेवाकालीन 
प्रशिक्षण भी समय-समय पर प्रदान करना चाहिए। इस प्रकार के पुनद्चर्या 
पाठ्यक्रमों में शाला पाठ्यक्रम के सभी विषयों का समावेश किया जाना 
चाहिए और साथ में उन रुचिकर तथा प्रगदिशील विचारों, तकनीक अ्रथवा 
सामग्री से परिचित कराना चाहिए जो शिक्षक के व्यावसाथिक विकास के लिए 
श्रावर्यक है। इस प्रकार का प्रशिक्षण भारत जैसे देश के लिए श्रत्यावश्यकः हे 
वयोकि यहाँ एक बड़ी सख्या में भ्रध्यापक एकान्त ग्रामीण शाराओं मे कार्य 
करते है । 
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सन्‌ १६९४४ से १६९४८ के मध्य कुछ प्रदेशों में अन्त:सेवाकालीन 
प्रशिक्षण कार्य क्रम प्रारम्भ किये गये । सन्‌ १९३३ से मद्रास प्रदेश में अंग्रेजी” 
के अध्यापकों के लिए पुनव्चर्या कार्य क्रम आरम्भ हुये मद्रास में ही सायंकालीन 
कक्षाएँ शुरू की गई। उत्तरप्रदेश में सामान्य विज्ञान के पुनदचर्या कार्य क्रम 
प्रायोजित किये गये । सन्‌ १६९५० में मंसूर विश्वविद्यालय ने प्राध्यापकों के 
लिये ग्रीष्मकालीन पाठ्यक्रम चलाये । बम्बई के हैडमास्टस॑ एसोसियेशन ने 
पुनरचर्या पाठ्यक्रम आयोजित किया । राजस्थान में विद्याभवन शिक्षक 
महाविद्यालय ने सी. टी. विद्याथियों के लिए एक अन्त:सेवाकालीन प्रशिक्षण 
की व्यवस्था की । जो विद्यार्थी सी. टी. की परीक्षा उत्तीर्ण कर लेते थे, 
उनको परीक्षा के बाद एक वर्ष महाविद्यालय के प्राध्यापकों के पर्यवेक्षण 
में कक्षाध्यापन करना पड़ता था। प्रशिक्षाथियों के लिये व्याख्यान मालाएँ 
ग्रायोजित की जाती थीं और उनके लिए महाविद्यालय के पुस्तकाल़य की, 
सुविधाएँ उपलब्ध थी । 

सन्‌ १६५३-५४ के माध्यमिक शिक्षा आ्रायोग के प्रतिवेदन में अन्त:सेवा- 

कालीन प्रशिक्षण के महत्त्व को दोहराया गया ) आयोग ने लिखा--- 

शिक्षक-प्र शिक्षण कार्य क्रम चाहे कितना ही अच्छा हो उससे सवंश्रष्ठ, 
अध्यापक उत्पन्न नहीं किए जा सकते हैं....कार्यक्षमता में वृद्धि तभी हो सकती 
है जबकि इसके सुधार के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से प्रयत्न किये 
जाएँ । शिक्षक-प्रशिक्षण सस्थाप्रों को अन्त:सेवाकालीन प्रशिक्षण का उत्तरदायित्व 
वहन करना चाहिए । इन संस्थाओं को पुनश्चर्या पाठ्यक्रम, अंशकालीन 
विभिन्न विषयों में प्रशिक्षण, संगोष्ठी, सम्मेलन तथा सेमिनार झायोजन का 
कार्य करना चाहिए । इन संस्थाओ्रों के प्राध्यापकों की किसी स्कूछ अथवा 
स्कलों के समूहों के साथ परामर्शक के रूप में कार्य करना चाहिए । 

माध्यमिक शिक्षा आयोग की सिफारिशों को क़ियान्यित करने की 
संभावनाओं का अध्ययन करने के लिए भारत सरकार ने एक अन्तर्राष्ट्रीय 
टीम का गठन किया । इस टीम ने भी सिफारिश की कि सेवारत शिक्षकों को 
व्यावसायिक प्रशिक्षण की व्यवस्था तुरन्त की जानी चाहिए ।इयी वर्ष शिक्षक 
प्रशिक्षण महाविद्यालयों के प्रधानाचार्य सम्मेलन ने भी शअन्त.सेवाकालीन 
प्रशिक्षण की प्रगति के सम्बन्ध में विवेचना की । 

इन विभिन्न ञ्रायोगों और समितियों और व्यावसायिक संगठनों की 
सिफारिशों का यह प्रभाव पड़ा कि भारत सरकार ने अन्तःसेवाकालीन प्रशिक्षण 


२६ शिक्षक-प्रशिक्षण के सिद्धांत व समस्याएं 


कार्य क्रम की एक योजना बनाई । इस योजना के अन्तगंत एक अखिल भारतीय 
काउन्सिल फार सेकन्डरी एजुकेशन की स्थापना सन्‌ १६५५ में की गई । इस 
काउन्सिल को माध्यमिक शिक्षा के विकास का उत्तरदायित्व सौंपा गया। 
इसमे सन्‌ १६९५५ में २४ माध्यमिक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों में सेवा, 
प्रसार विभागों की स्थापना की । सन्‌ १६६५ तक इन सेवा प्रसार विभागों 
की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि होती गई और इस्त वर्ष के अन्त तक देश में ६६ 
औैवा प्रसार विभाग स्थापित हो छुके थे । 

इन दस वर्षों में केन्द्रीय शिक्षा प्रशासन में कुछ प्रशासनिक परिवतंन 
हुये । सन्‌ १६९५६ में काउन्सिल का कार्य केवल केन्द्रीय शिक्षा मंत्रारूय को; 
सलाह देना हो गया । इसके स्थान पर डाइरेक्टरेट आफ एक्सटेन्शन प्रोग्राम 
'फार सेकण्डरी एजुकेशन ने जन्म लिया और सेवा प्रसार का प्रशासन इस संस्था 
को सौं१ दिया गया । इस संगठन में शीघ्र परिवर्तन हुआ और सन्‌ १६६१ में 
शष्ट्रीय शक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्‌ का गठन हुआ । सेवा प्रसार 
विभाग को इस परिषद्‌ को सौंप दिया गया। इस परिषद ने प्राथमिक स्तर के 
शिक्षकों के लिए भी अन्त:सेवाकालीन प्रशिक्षण की आवश्यकता को अनुभव 
किया और सन्‌ १६६२-६३ में तीस सेजा प्रतार विभाग प्रायमिक शिक्षक-प्रशिक्ष ण! 
आंत्थाओं में खोले गये। धीरे-धीरे इन प्रायमिक सेवा प्रसार विभागों की संख्या 
बढ़कर ४६ हो गई । इस प्रशानतिक प्रबन्ध में पुतः परिवर्तते किया गया। 
भारत सरकार ने इन माध्यमिक एवं प्राथमिक सेवा प्रसार विभागों का 
प्रद।सन राष्ट्रीय शैक्षिक अनुषंघान एवं प्रशिनषण परिषद से लेकर विभिन्न 
प्रदेशों के शिक्षा विभागों को पहछी अप्रेल, १६९७१ को भौंत दिया । अब केन्द्र 
प्रकार द्वारा चलाये गये देश के सम्पूर्ण सेवा प्रभार विभाग जो विभिन्न प्रदेशों 
में स्थित थे, प्रदेश सरकार के नियत्रण और शासन के अन्तर्गा आ गये हैं । 
चतुर्थ पचवर्षीय योजना के अन्त तक भारत सरकार ने इन सेवा प्रसार 
विभागों के चलाने के लिए आर्थिक अनुदान देने का आइ्वासन दिया, केकित 
सन्‌ १६९७४ के बाद इनका व्यग्र प्रदेश सरकारों को वहुन करना पड़ेगा। 
अधिकांश प्रदेशों ने इत सेजा प्रतार विभागों को भविष्य में चछाने का उत्त र- 
दायित्व ले लिया है, छेकित कुछ प्रदेश इसको चलाने के लिए हिचेकिचा 
रहे हैं। 

साध्यमिक शालाओं के अख्यापकों के जिए सेवा प्रसार विभाग 
माध्यमिक शिक्षक प्रशिक्षण मह।विद्याजप्रों के साथ संयुक्त किये गग्रे हैं। एक 


शभिक्षक-प्रशिक्ष ण संस्थाओं में अन्त: सेत्रा प्रशिक्षण कार्यक्रम १२७ 


सेवा प्रसार विभाग का अधिकारी समन्वयक कहलाता है । प्रशाप्तनिक दृष्टि से 
'समन्‍्वयक महाविद्यालय के प्रधानाच,य के अ्रधीन कार्य करता है। इन सेवा 
प्रमार विभागों को कार्य सुचारु रूप से चलाने के लिए एक लिपिक, एक जीप 
एवं ड्राईवर की सेवाएँ उपलब्ध हैं। इसके पास एक अपना पुस्तकालय होता 
है। इस पुस्तकालय को सेवाओं का उश्योग अध्यापक उठाते हैं । श्रव्य- 
हृदय सामग्री भी इनके थास होती है, जिनका उपयोग शिक्षक लेते हैं । यह 
विभाग महाविद्यजय के प्राध्यापकों, शाला निरीक्षकों एवं अनुभवी प्रधाना- 
ध्यापकों और शिक्षकों की मदद से शालाओं को शैक्षणिक प्रयोग करने और 
'प्रायोजना बनाने में सहयोग देते हैं । एक माध्यमिक सेवा प्रसार विभाग के 
स्राथ २५० से ३०० तक माध्यमिक दालाएं संयुक्त होती हैं । 


प्राथमिक शालाओं के लिए भी सेवा प्रतार विभागों के संगठन का 
ग्राधार माध्यमिक सेवा प्रसार विभागों के अनुरूप है। केवल अन्तर यह है कि 
एक प्राथमिक सेवा प्रसार विभाग के साथ लगभग ५० प्राथमिक शालाएँ संयुक्त 
होती हैं। ये विभाग प्राथमिक शिक्षक-प्रशिक्षण संस्थाओं के साथ जुड़े हुए हैं । 


प्रशिक्षण कार्यत्रम---उप३ क्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि शिक्षक 
प्रशिक्षण संस्थाओं के कार्य का विस्तार हुआ है। अब तक ये संस्थाएँ पू्व॑-सेवा- 
कालीन प्रशिक्षण ही अपना उत्तरदायित्व समझती रही, लेकिन अन्‍न्तःसेवा- 
कालीन प्रशिक्षण की जिम्मेदारी भी इनके सौंपी गई है । शिक्षक-प्रशिक्षण 
की परिभाषा में परिवतंत हुआ है । इसका उद्दं श्य शिक्षक के व्यावसायिक 
विकास को जीवन प्येन्त विकासोन्मुख करना है । अब प्ूव-सेवाकालीन 
प्रशिक्षण ही शिक्षक के लिए पर्याप्त नहीं समझा जाता है । उसको भी सतत 
शिक्षा की आउइश्यकता है। उसको शिक्षा में होने वाले परिवर्तनों से अवगत 
होता चाहिए । समाज को भावी आवश्यकताओं को ध्यान में रख कर शिक्षा 
के क्षेत्र में परिवर्तेत की दिशा में अपना योगदान देना चाहिए । कक्षा में नई 
शिक्षा विधियों को प्रयोग करके छात्रों वे सीखने की प्रक्रिया में अधिक मदद 
देनी चाहिए । इस प्रकार के वाये को सेवा प्रसार विभाग करते हैं। पूर्व- 
सेवाकालीन प्रशिक्षण में प्राप्त ज्ञान को पुनदचर्या कार्यक्रम धवरा पुनः दुहराया जाता 
है। नई अन्तर ष्ठि और गवीन परीक्षणों और प्रयोगों को शिक्षकों को बतलाने 
के लिए सेवा प्रसार विभाग अनेक प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करते हैं 
जिनका सज्षिप्त वर्णन यहाँ पर किया ग्या है। 


१२८ शिक्षत-प्रशिक्षण के सिद्धात व समस्गएँ 


व्यावसायिक संगठन--सेवा प्रसार विभाग का प्रश्मख उद्दे इय यह है 
बह शिक्षकों को अपने व्यावसायिक विकास के लिए प्रेरणा प्रदान करे । ऐसी 
परिस्थितियाँ उत्पन्न की जाएं जिनसे शिक्षक अपनी व्यावसाथिक समस्याओं 
प्र स्वयं विचार करें और उनको सुधारने का निर्णय भी स्वयं लें। इस दृष्टि से 
भनेक स्थानों में शिक्षकों के व्यावसायिक सगठन बने हैं जैसे विज्ञान शिक्षक 
संघ, प्रधानाध्यापक फोरम, अंग्रेजी शिक्षक संगठन आदि । इन प्रकार के 
संगठन अपने विषय से सम्बन्धित अथवा शाला सम्बन्धी शैज्ञिक समस्याओं का 


सभाधान करते हैं । न 
कुछ संगठनों ने प्रकाशन का भी कार्य किया है। अपनी शैल्षिक 


समस्याओं तथा उनके उपचार पर जो विचार-विमर्श धोता है उतका प्रतिवेदन 


प्रकाशित करते है अथवा शिक्षण की नवीन विधियां पर निर्देश पुस्तिकाएँ प्रका- 


शित करते हैं। ५ ४ 
इन व्यावसायिक सगठनों के सदस्यों का ज्ञान बढ़ाने को हृष्टि से इन 


सदस्यों को प्रगतिशील शिक्षा सस्थाओं के कार्य का अध्ययत्त करने के छिए 
भेजने की सुविधा भी दी जाती है। इस प्रकार के व्यय सेवा प्रस्गर विभाग 
वहन करता है । 

पुनइचर्या पाठयक्रम--इरा प्रकार के कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न 
सेवा प्रसार विभाग भिन्न-भिन्न प्रकार के क्रिया-फलापों का आयोजन करते है . 
ये स्थानीय आवश्यकताओं पर अधिक आश्वित होते हैं । कुछ सेवा प्रसार 
विभाग नये पदोज्नत प्रधानाध्यापकों के लिए कार्य नोप्ठियाँ आयोजित करते है 
जिनमें इत नये प्रधानाध्यापकों को उनके कार्प से रुम्बन्धित ज्ञान और 
प्रशिक्षण दिया जाता है । 

दाला-विषयों की विषयवस्तु और उसके पढ़,ने की नवीन विधिएों 
पर संगोष्ठियाँ, शिक्षकों के लिए आयोजित की जाती हैं । नथीन गणित, 
भौतिक शास्त्र, सामान्य विज्ञान, सामाजिक अध्ययन आदि अनेक नये थिपयों 
के शाला पाठ्यक्रम में समावेश होने के कारण शिक्षकों को इनके अध्ययन- 
अध्यापन के लिए प्रशिक्षण की आवश्यव ता पटी और सेवा प्रसार विभागों ने 
इस कार्य क्रम में शालाओं को मदद दी। मृल्यांकत की नत्रीन विधिवों, अग्रेजी 
अध्यापन में नवीन पद्धतियों आदि पर प्रशिनत्ण कार्यक्रम आयोजित किये 
जाते हैं । 

सथधन् शाला का्यक्रम--कुछ सेवा प्रतःर विभाग अपने अपने क्षेत्र के 
एक या दो स्कूलों का चयन करके उनके विकास के लिए कार्यक्रम सुनियोजित 


शिक्षव-प्रशिक्षण संस्थाओं में अन्त:सेवा प्रशिक्षण कायय क्रम १२६ 


तरीके से चलाते हैं। उनकी आवश्यकताओं का अध्ययन करके, शालाश्ों के 
प्रधानाचाय एवं शिक्षकों से मिलकर शाला के विकास के लिए एक, दो या 
श्तीन वर्ष के लिये योजना बनाते हैं, और सामूहिक रूप से विकास कार्यक्रम 
को हाथ में लेते हैं। स्कलों की शैक्षिक आवश्यकताश्रों की पूति के लिए सेवा 
प्रसार विभाग का करते हैं, शालाओं में अ्रच्छे पाठों का निर्देशन, श्रव्य-हृश्य 
उपकरणों की सुविधाओं को शाला तक पहुँचाना, शिक्षकों का नवीन विधियों 
से अध्यापन में मदद देना, पुस्तकालय से पुस्तकों की सेवा सकल को देना 
आदि कार्यवम द्वारा सघन रूप से शालाओं के विकास में योग दिया जाता है ॥ 

पुनद्चर्या प्रशिक्षण केन्द्र - राजस्थान शिक्षा विभाग ने अन्त:सेवा- 
कालीन प्रशिक्षण की दिद्या में एक नवीन प्रयोग किया है। कुछ प्राथमिक 
शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं से पूवे सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम हटा दिया 
है । ये केन्द्र केवल अन्त'सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम प्राथमिक शिक्षकों के 
लिए आयोजित करते हैं। प्राथमिक्र स्कलों के शिक्षक एक माह के लिए इस 
केन्द्र में उपस्थित होकर प्रशिक्षण लेते हैं। यह केन्द्र वष॑ भर इस प्रकार के 
अन्तःसेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम ग्रायोजित करते हैं। श्रबव तक इन केन्द्रों 
ने बड़ी संख्या में प्राथमिक शालाओं के शिक्षकों की नवीन विधियों, नये पाठ्य- 
क्रम और नत्रीन विषयवस्तु पर प्रशिक्षित कर दिया है । 

पत्राचार द्वारा प्रशिक्षण---एक अथवा दो सेवा प्रसार विभागों ने 
पत्राचार विधि द्वारा अन्तःसेवाकालीन प्रशिक्षण का प्रयोग भी किया है। 
इसके माध्यम से प्रतिमास शिक्षकों को अध्ययन सामग्री प्रकाशित करके डाक 
द्वारा समय-समय पर भेजी जाती है। यह विधि इस प्रकार के प्रशिक्षण के 
लिए विदेशों में बहुत उपयोगी पाई गई लेकिन भारतदर्ष में इस विधि का 

न्त.सेवाकालीन प्रशिक्षण के क्षेत्र में अधिक उपयोग नहीं हो पाया है । 

उपयु क्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि अन्त सेवराकालीन प्रशिक्षण का 
कोई लिखित पाठ्यक्रम नहीं है, और न इसकी कोई सोमा ही है । यह पःठय- 
क्रम दूसरे शब्दों मे, लचीला और अलिखित है । विभिन्न सेवा प्रसार विभाग 
शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए अपने साधनों, स्थानीय आवश्यकताञ्रों और 
शिक्षकों की माँग को ध्यान में रख "कर अन्त:सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम 
आयोजित करते हैं । इन कार्यक्रमों में बहुत विविधता है । यह कार्य कम शिक्षक 
प्रशिक्षण महाविद्यालयों की सूझ-बुझ और क्षमता पर निर्भर करता है। 


नग्न 


१३० शिक्षव-प्रशिक्षण के सिद्धांत व समस्थाएँ 


प्रगतिशील सस्थाओ ने इस क्षेत्र मे नये आयाम प्रस्तुत किये हे श्रौर नई दिशा 
दी है । भ्रव इस बात की श्रावश्यकता अधिक प्रतीत होती है कि सेवा प्रसार 
कार्य कम मे शोध भर अन्वेषण किये जाएँ और नई विधियों पर प्रयोग और, 
परीक्षण किये जाएँ। 

अन्य सस्थाओं था सहयग 


शिक्षक्र-प्रशिक्षण सम्धाओ, शिक्षको और शिक्षक-प्रशिक्ष+) को 
अन्त सेवाकालीन प्रशिक्षण कायंत्रम मे अन्य सस्थाएं भी सहायता देती है। 
इनमे राष्ट्रीय शौन्चिक अनुसधान एवं प्रशिक्षण परिषद्‌ ओर राज्य जिक्षा 
सस्थान उल्लेखनीय है। 
जैसा कि पहले लिखा जा चुका है कि राष्ट्रीय शैज्ञिक अनुसंधान एवं 
प्रशिक्षण परिषद को स्थापना भारत सरकार के शिक्षा मन्नालय ने रुत्‌ १६६१ 
मे की थी । इसका उहद इय शिक्षा मे अनुसधान और प्रशिक्षण करना है । इसके 
द्वारा शिक्षा की समस्याप्रो पर शोधकार्य फिया जाता है और इन शोध और 
ग्रन्वेषणो क परिणामों से अन्य शिक्षण सस्यात्रो को परिचित कने के लिए 
प्रसार और प्रशिक्षण क्या जाता है। 
शाला स्तर के पाठ्यत्रम, पुर्तको, शिक्षण प्रिधियों एव मूल्ताक्न पर 
विचार-विनिमय शिया जाता है। शालाडं के लिए विभिन्न विपयो पर था हो 
पाठ्यकम और ग्रादशे पाठ्यपुस्तक ठिखी जाती है | पाठ्यक््प निर्माण और 
पाठ्यपुस्तक॑ लिखने के लिए शिक्षको को प्रशिक्षित किया जाया है। शालाओ 
मे परम्परागत मल्याकन पद्धतियों का सवेक्षण किया गप्रा है। नतीद विधियों 
पर विचार किया गया और इस नई पर्डात का व्यापक रूप से देश में प्रचार 
क्रिया गया है । इन सब कार्यो का उदृश्य शाला-शिक्षा में परिश्स 
करना हर । 
शालाओ में शेजिक प्रयोग वी प्रव॒त्ति बढाने के निए पश्पषिद्‌ बहत प्रयत्न 
० ल है। शालाग्ो को शिक्षा मे >न्वेषण एवं शोधकाय के छिए आणिए रूप 
रा अनदान पने की योज्ना भी बनाई गई है। शिक्षकों को अरे पिचाणो और 
प्रयोगो वी अभिव्यक्ति के लिए लेख ल्खिने के लिए परिषद्‌ प्रोत्सहित 
करती है । इस कार्यक्रम को सेमीनार रीडिग' प्रोग्राम कहते है । श्च्छे सार 
के लेखों पर पुरस्कार देने की योजना है। इस सेमीनार रीडिग कायम मे 
हत्येफ वर्ष हजारो को सख्या में शिक्षक भाग लेने हैं । 


शिक्षक-प्रशिक्षण संस्थाओं में अन्तध्सेवा प्रशिक्षण कार्यक्रम १६१ 


परिषद ने शिक्षकों के अतिरिक्त महाविद्यालयों के प्राध्यापकों एवं 
'समन्वयकों के लिए अन्त:सेवाकालीन प्रशिक्षण की व्यवस्था की है, प्रत्येक वर्ष 
आआीष्मकालीन शिविर पाँच सप्ताह के लिए आयोजित किये जाते हैं और उनमें 
शिक्षक प्रशिक्षकों को हिन्दी, शोध विधियों, शिक्षा में सामयिक समस्याएँ, 
नवीन मूल्यांकन आदि विषयों में प्रशिक्षण दिया जाता है । परिषद्‌ द्वारा 
'समन्वयकों के लिए विशिष्ट प्रकार का प्रशिक्ष ण॒ कार्यक्रम भी श्रायोजित किया 
जाता है जिससे उनको अपने कार्य से सम्बन्धित नवीन विधाओ्ं और तकनीकों 
का. ज्ञान होता है। सच्‌ १६९६३ में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने देश 
के प्रत्पेक प्रदेश में राज्य शिक्षा संस्थान स्थापित करने की एक योजना वनाई। 
सन्‌ १९६६० में ग्रसम, मद्रास और केरल प्रदेशों को छोड़ कर अन्य सभी प्रदेशों 
में राज्य शिक्षा संस्थान खोले गए, इसके बाद इन तीन बचे हुए प्रदेशों में भी 
संस्थान खुल गए हैं । इन संस्थानों का कार्य भी प्रदेश स्तर पर उसी प्रकार के 
कार्यक्रम श्रायोजित करना है, जँसा कि केन्द्र में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और 
प्रशिक्षण परिषद्‌ करती है। राज्य शिक्षा संस्थान शोध, प्रशिक्षण , सेवा प्रसार 
और प्रकाशन के कार्य क्रम आयोजित करता है| अधिकांशत: इन सस्थाओ्रों में 
'ग्राथमिक शाला्ों और प्राथमिक शिक्षक-प्रशिक्षण संस्थात्रों की शैक्षिक 
समस्याओं पर कार्य हो रहा है। ये प्राथमिक स्तर के शिक्षकों के लिए सेवा 
प्रसार का कार्य भी करते हैं। इन प्राथमिक शिक्षक-प्रशिक्षण संस्थाओं के 
पाठ्यक्रम, शिक्षण विधाओों और मल्यांकन के विकास के लिए विचार-विमशों 
होता है । शिक्षक प्रशिक्षकों के अन्ठःसेवाकालीन प्रशिक्षण के लिए सेमीनार, 
संगोष्ठियाँ ग्रादि आयोजित की जाती हैं और साहित्य प्रकाशित किया जाता 
है । राज्य शिक्षा संस्थान अपने प्रदेश के सभी प्रसार विभागों का मार्गदर्शन, 
परामर्ण और समन्वय करते हैं । 

दाने: शर्ने: अन्तःसेवाकालीन प्रशिक्षण के महत्त्व को सर्वत्र स्वीकार 
किया जाने लगा । सेवाकालीन प्रशिक्षण देने के लिए अन्य प्रकार की संस्थाएँ 
अनेक प्रदेशों में खोली गई । इनमें से प्रमुख राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान हैं, 
जिनका प्रमुख कार्य विज्ञान के क्षेत्र में शोध, प्रशिक्षण, सेवा प्रसार और 
प्रकाशन है । कुछ प्रदेशों में अंग्रेजी भाषा संस्थानों की स्थापना की 
गई है | इनका कार्य अंग्रेजी शिक्षण में विकास करना है । कुछ प्रदेश सरकारों 
ने सृत्यांकत विभाग भी खोले हैं। ये विभाग शालाओं में परीक्षा प्रणाली में 
सुधा र लाने के लिये प्रयतनशील हैं । 


१३२ शिक्षक-प्रशिक्षण के सिद्धान्त व समस्याएँ 


प्रदेश के शिक्षा विभाग शिक्षकों की अन्तःसेवाकालीन प्रशिक्षण में 
अब बहुत रुचि लेने लगे हैं। उदाहरण के तोर पर राजस्थान के शिक्षा विभाग 
ने विगत वर्षों में नए पदोचन्नत प्रधानाध्यापकों के लिए संगोषह्ियाँ आयोजित 
की । शालाओं में पढ़ाये जाने वाले विषय पर शिक्षकों के लिए ग्रीष्मकालीन 
शिविर आयोजित किए हैं । 

राजस्थान के माध्यमिक बोडे ने शिक्षकों के अन्त:सेवाकालीन प्रश्षिक्षण 
के लिए एक वृह॒द कार्यक्रम श्रायोजित किया है । इस कायेंक्रम के भ्रन्तगेंत 
मल्यांकन पद्धति में सुधार, शिक्षण सामग्री का प्रकाशन, भ्रच्छी पाठ्यपुस्तकों 
को लिखते की कला और विभिन्न विषयों के पाठ्यक्रम में सुधार आदि पर 
एक बड़ी संख्या में कार्यगोहियाँ, सेमिनार अथवा ग्रीष्मकालीन शिविर 
ग्रायोजित किए हैं । इस प्रकार साध्यमिक शिक्षा बोर्ड भी अन्तःसेवाकालीन 
प्रशिक्षण की एक सशवत एजेन्सी बन गई । 

एक अच्छे अन्तः:सेवाकालीन प्रशिक्षण की विशेषताएँ:---उपयु कत 
विवेचन से अन्तःसेवाकालीन प्रशिक्षण के विविध प्रकार के कार्यकलापों का 
ग्राभास मिलता है | कुछ सबल कार्यक्रम सतत रूप से चलाए जाते हैं। 
उनकी पुनरावत्ति होती है और ऐसे कार्यक्रमों की माँग बनी रहती है। 
पुछ प्रयोग, शिक्षकों के आकर्षण के केन्द्र नहीं बनते हैं। ऐसे क्रियाकलाप 
स्वतः नष्ठ हो जाते हैं । अतः प्रगतिशील सेवा प्रसार उस प्रकार के कार्यक्रम 
चलाने को इच्छा रखते हैं जिनको शिक्षक चाहते हैं । वे ऐसी क्रियाओं को 
विभाग का अंग बनाना चाहते है जो शालाग्रों की श्रावश्यकता की पूति करते 
हैं श्लौर शिक्षकों को उपयोगी लगते है । इस सम्बन्ध में एक सर्वेक्षण किया 
गया और इस सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ कि शिक्षक उन कार्यक्रमों को अधिक 
पसंद करते है जिनमें निम्नलिखित दथिशेषताएँ और सुविधाएँ होती हैं-- 

(१) शिक्षा निरीक्षक जिन अन्तःसेवाकालीन प्रशिक्षण में अधिक रुचि 
लेते है । 

(२) कार्यक्रम सतत रूप से चलते रहते हैं । 

(३) जहाँ शिक्षक यह अनुभव करते हैं क्रि यह उनका अपना 
कार्यक्रम है । 

(४) जहाँ शिक्षा निरीक्षक शोध और झैक्षिक प्रयोग के लिए शिक्षकों 
को प्रेरित करते हैं । 

(५) सामूहिक कार्य करने की सुविधाएं प्राप्त होती हैं । 


शिक्षक-प्रशिक्षण संस्थाओं में अन्त: सेवा प्रशिक्षण कार्यक्रम १३३ 


औ (६) प्रधानाध्यापक द्वारा शिक्षकों को अभिनव परिवतेन के लिए . 
गरणा प्राप्त होती है । 

(७) प्रधानाध्यापक शिक्षकों के शाला उन्नयन के सुझावों को 
सुनता है । 

(८) जहाँ प्रधानाध्यापक सेवा प्रसार के कार्यों में मदद देता है । 

प्रगतिशील समन्वयक हमेशा इस ओर  प्रयत्नशील रहते हैं कि उनके 
सेवा प्रसार के कार्यक्रमों में शिक्षक अधिक योजना बनाते समय शिक्षकों और 
शाला निरीक्षकों की राय लेते हैं । मद्रास में श्थित एक सेवा प्रसार विभाग 
ने एक प्रइनावली के माध्यम से सेवा प्रसार विभाग के कार्यक्रमों को सुधारने की 
दृष्टि से सुझाव माँगे । लगभग ३५० शिक्षकों ने प्रइनावली के उत्तर दिए 
और इन उत्तरों के आधार पर उनके सुझावों को निम्नलिखित रूप से 
तालिकाबद्ध किया जा सकता है-- 


तालिका 
सेवा प्रसार विभाग के कार्यक्रम के लिए शिक्षक्रों के सभाव 

'सुभ व प्रतिशत 
(१) अधिक निदर्दान पाठों की व्यवस्था १९.४ 
(२) क्षेत्रीय भाषा में पुस्तकों का वितरण १६.६ 
(३) श्रव्य-हइ्य सामग्री का अधिक उपयोग १५,०० 
(४) यात्रा भत्ते के वितरण की सम्रुचित व्यवस्था १४.५ 
(५) सेवा प्रसार विभागों और राज्य शिक्षा विभाग में श्रधिक 

सहयोग १३.१ 
(६) सेवा प्रसार विभाग के कायंत्रमों में वृद्धि ६.४ 
(७) सघन कार्यक्रमों को अधिक महत्त्व ६.३ 
(८) अश्रधिक प्रोत्साहन २.४ 


शिक्षकों ने प्रोत्साहन देने के लिए दो सुझाव दिए। प्रथम तो यह कि 
प्रत्येक अध्यापक की पाँच दर्ष की »सेवा के बाद इस प्रकार के अन्तःसेवा- 
कालीन प्रशिक्षण में उपस्थिति अनिवार्य कर दी जाए। दूसरा सुझाव था कि 
इस प्रकार के प्रशिक्षण के बाद शिक्षकों के बेतन में बुद्धि की जाए । 

अन्त: सेवाकालीन प्रद्चिक्षण का सल्यांकन--किसी भी शैक्षिक कार्य 
का मुल्यांकन समय-समय पर करना चाहिए। इससे कांयें परम्परागत और 


१३४ शिक्षक-प्रशिक्ष ण के तिद्धान्त व समस्याएँ 


रूढ़िगत होने से बच जाता है। कारें के मूल्यांकल से जो परिवतेत औह 
संशोधन किए जाते हैं उनसे कार्य में अधिक स्पष्टता और ताजगी उत्पन्न 
होती है । ग्राज हमारे देश में सेवा प्रसार विभागों की स्थापना हुए लगभग 
बीस वर्ष हो जाएंगे । इसी अवधि में अनेक श्रन्य संस्थाओं ने भी अन्तः 
सेवाकालीन प्रशिक्षण का कार्य क्रम अपने हाथ में ले लिया है । अब वह समय है 
जबकि इस श्रन्त:सेवाकालीन प्रशिक्षण के आन्दोलन का परीक्षण और मृल्यांकन 
किया जाय । इस बात का सर्वेक्षण किया जाना चाहिए कि इस आंदोलन ते 
कितनी प्रगति की है। इस बात पर शोध किया जाए कि इसको किस प्रकार 
अधिक उपयोगी बनाया जाय और स्थाप्चित्व दिया जाय । इस उद्द इय से सर्वेक्षण दो 
हृष्टियों से किया जाना चाहिए । प्रथम तो अन्तःसेवाकालीन प्रशिक्षण संरथाएँ ही 
स्वयं भ्रपने कार्य का परीक्षण और मुल्यांकन करें | दूसरे, प्रदेश के राज्य 
शिक्षा संस्थान, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षय परिषद और विश्व- 
विद्यालय प्रदेश अथवा राष्ट्रीय स्तर के अन्तःसेवा प्रशिक्षण कार्य क्रम वा सर्वेक्षण 
करें । धिदेशों में इस प्रकार के अ्रध्ययन किए गये हैं और इन श्रथ्ययचों से 
यह ज्ञात हुआ है कि सेवाकालीन प्रशिक्षण का अ्नुकल प्रभाव शिक्षकों के व्याव- 
सायिक कायें पर पड़ा है। हमारे देश भी एम.एड. और पीएच.डी. स्तर के कुछ 
शोधग्रन्थ अ्न्त:सेवाकालीन प्रशिक्षण काये क्रम से सम्बन्धित लिखे गये हैं । राष्ट्रीय 
दौक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्‌ ने सच्‌ १६६४ में कुछ सेवा प्रसार 
विभागों के कार्य का सर्वेक्षण किमा । इन विभिन्न सर्वेक्षणों से ज्ञात होता है 
कि शिक्षकों की अभिवृत्ति में सेवा प्रसार विभाग के कार्यक्रमों के फलस्वरूप 
कुछ परिवतेन आया है। कुछ शालाओं में प्रत्यक्ष प्रभाव देखने के लिए मिलता 
ग्रवर॒य है । लेकिन इस त्रकार के मृल्यांकन की कुछ कठिताइयाँ हैं। इन 
कठिनाइयों के कारण अन्तः सेवाकालीन प्रशिक्षण के प्रभाव को आँकना 
कठिन है। ऐसी ही कठिनाइयाँ राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण 
परिषद्‌ के सर्वेक्षण दल ने अनुभव की जिनको स्लेप में यहाँ उद्धुत किया 
गया है-- ४ 

(१) शाला में सेवा प्रसार विभाग के कार्यक्रमों के प्रभाव का अध्ययन 
थोड़ी देर के निरीक्षण से नहीं किया जा सकता है, 

(२) शालहूओं के विकास में सेवा प्रसार विभाग ही प्रभाव नहीं 
डालता है बल्कि अनेक बाह्य परिस्थितियाँ शाला को प्रभावित करती है। 
अतः सेवा प्रसार विभाग के प्रभाव का मूल्यांकन कठिन है । 


शिक्षक-प्रशिक्ष ण संस्थाओं में अन्तः सेवा प्रशिक्षण कार्यक्रम १३५ 


सर्वेक्षण की उपयुवत कठिनाइयों के होते हुए भी अच्तः सेवाकालीन 
"प्रशिक्षण के कार्यक्रम के समय-समय पर मूल्यांकन के महत्त्व को स्वीकार 
करना चाहिए । इस मृल्यांकन के आधार पर अन्त: सेवाकालीन प्रशिक्षण 
कार्यक्रम, तकनीक, कार्यविधि, स्वरूप आदि में परिवतंन लाना चाहिए । 
अतः अन्त: सेवाकालीन प्रशिक्षण एक सतत कार्यक्रम है और इसी के साथ 
इस कार्यक्रम का मृल्यांकन भी एक अनवरत प्रक्रिया है। 
उप्संदार 

सच्‌ १६९५५ में चौब्ीस सेवा प्रसार केन्द्रों की स्थापना एक ऐतिहापिक 
घटना थी । इसके बाद देश में एक सुनियोजित अन्तः सेवाकालीन प्रशिक्षण 
कार्यक्रम की स्थापना हुई थी | इस आन्दोलन ने शछिक्षक-प्रशिक्षण को धारणा 
में परिवर्तन उत्पन्न किया। अब शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं का कार्यकाल पूर्वे 
सेवाकालीन प्रशिक्षण तक ही सीमित नहीं रहा बल्कि इसके साथ अन्तः 
सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम भी संयुक्त कर दिया गया है। 


इस विचारधारा का कुछ क्षेत्रों में विरोध किया गया है । कुछ व्यक्तियों 
की यह धारणा है कि शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाएँ पूर्व सेवा प्रशिक्षण कार्यक्रम 
को सुचारु रूप से नही चला पाती हैं। इन संस्थाओं में अ्रभी भी परम्परागत 
अ्रध्ययत-अध्यापत होता है अत: ये नई विधियों एवं तकनीकी के प्रशिक्षण 
देने के लिए स्मर्थ नहीं है। अतः श्रन्तः सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम शिक्षा 
विभाग का प्रत्यक्ष उत्तरदायित्व होता चाहिए श्रौर इसके लिए अन्य सं ध्थाश्रों 
की स्थापना को जानी चाहिए । 


इस समय देश में सेवा प्रसार विभागों के अतिरिक्त राष्ट्रीय शक्षिक 
अनुसंधान एवं :रदिक्षण परिषद्‌, राज्य शिक्षा संस्थान, राज्य विज्ञान शिक्षा 
संस्थान, शिक्षा विभाग, माध्यभिक शिक्षा बोर्ड आदि अनेक संस्थाएँ अन्तः 
सेवाकालीन प्रशिक्षण क्षेत्र में कार्य कर रही है। श्रभी इस कार्यक्रम को अधिक 
सबल बल्नने की आवद्यकता है और शिक्षकों को इन कार्यक्रमों में भाग लेने 
के लिए प्रेरणा की जरूरत है । इस दृष्टि से सेवाकालीन व्यावसायिक डिग्री 
प्राप्त करने को सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए । ऐसे पाठ्यक्रम ग्रीष्मावकाश, 
स.यकालीन कक्षाओं अथवा श्रवकाश के दिनों में शिक्षक प्रशिक्षण महा- 
विद्यालयों को चलाने चाहिए जिनमें शिक्षकों को अध्ययन करने के पदचात॑ 


१३६ शिक्षक-प्रशिक्षण के सिद्धान्त व समस्याएं 


बी. एड., एम. एड. तथा अन्य रुमकक्ष डिग्री प्राप्त हो सके । इस प्रकार के 
प्रशिक्षण कार्यक्रमों के प्रति शिक्षक अधिक आकर्षित होते है। ५ 
समय-समय पर अन्त सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम पर पुनविचार 
किया जाना चाहिए। देश में चल रही गतिविधियों का मृल्यांकन करके 
कार्य क्रम मे सशोधन और परिवतंन किया जाना चाहिए । शालाओओं और 
शिक्षकों की माँगों को ध्यान मे रखकर जो कार्यक्रम निर्धारित किया जाएगा, 
वह अधिक उपयोगी और स्थायी हो सकता है। कार्यक्रम को स्थायित्व देने 
के लिए अनुवर्ती क्रिया-कलाप प्रणाली अपनानी चाहिए | इस अनुव्तेन क यें- 
क्रम के लिए प्रधानाध्यापकों, व्यावसायिक संगठनों और शाला निरीक्षको का 
सहयोग प्राप्त करना चाहिए । अन्तः सेवाकालीन प्रशिक्षण को सबछ बनाने 
के लिए चतुमु खी सहयोग की श्रावदयकता है । इसमें शिक्षक-प्रशिक्षण 
संस्थाओ्रों, केन्द्र और राज्य के विभिन्न होक्षिक संगठनों, शिक्षा विभाग, 
प्रधानाध्यापक एवं शिक्षकों के सक्तिय सहयोग की ग्रावश्यकता है । 


ब्० 
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भारत मे आयोजन का केन्द्रीय उद्दे शव जनता के जीवन स्तर को 
ऊंचा उठाना और उनके लिए एक अधिक स्मृद्धिशाली और विविधता पूर्ण 
जीवन के अवसर प्रदान करना है । इसलिए आयोजन का लक्ष्य एक ओर तो 
समाज मे प्राप्त जन और सम्पत्ति साधनों का अधिक प्रभावशाली ढंग से 
उपयोग करना है, दूसरी श्रोर आमदनी, धन और अवसर में समानताएं प्रदान 
करना है | इस आयोजन के अन्तर्गत सामाजिक ढाँचे का पुनर्निर्माण करना है 
जिससे कि समाज के प्भी छोगो के लिए क्रमश: रोजगार, शिक्षा, बीमारी 
'तथा अन्य असमर्थताओ के विरुद्ध सुरक्षा और समुचित आमदनी का पूरा-पूरा 
प्रबन्ध क्या जाये । इन्ही उहदद्यों की प्राप्ति के लिए देश में योजनाबद्ध कार्य 
किया जा रहा है । पिछली चार योजनाओं की सफलताओं और असफलताओं 
को ध्यान में रखकर पाँचवीं पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा तेयार की गई है। 

योजनाओं के अन्तर्गत शिक्षा को पैद्धान्तिक रूप से एक महत्त्वपूर्ण 
स्थान दिया गया है। योजनाम्रों के निर्माताओं ने यह स्वीकार किया है कि 
देशवासियों की सहयोग भावना, व्यवस्थित नागरिक जीवन तथा आम जनता 
के सामाजिक कार्यो में बुद्धिमत्ता के साथ भाग लेने की योग्यता पर ही लोक- 
तन्त्र राज्य की सफलता निर्भर है। इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि शिक्षा 
ऐसी हो कि प्रत्येक व्यक्ति अपने कतंव्य को अधिकारों से अधिक महत्त्व देने 
लगे और समीक्षात्मक आ्राकलन करने तथा ठीक तरह से सोचने-विचारने को 
उसकी आदत पड जाये। शिक्षा का उहद श्य न केवल जागरूक नागरिक बनाना 
है बल्कि उससे भी अधिक महत्त्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। शिक्षा 
देश की उत्पादनशीलता को बढ़ाने का प्रमुख यन्त्र है। शिक्षित समुदाय देश 
में अधिक वैज्ञानिक रीति से कार्य कर सकेगा । उत्तादन के विभिन्‍न साधनों 
का समुचित उपयोग कर रूकेगा श्रौर देश में उत्पादन के क्षेत्र में क्रान्ति ला 
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सकेगा जिसके लिए देशवासी कटिबद्ध हैं। इस तथ्य को शिक्षा आयोग 
ने विशेष महत्त्व देते हुए लिखा है--- 

भारत के भाग्य का निर्माण इस समय उसकी कक्षाओं में हो रहा है। 
हमारा विश्वास है कि यह कोई चमत्कारोक्ति नहीं हे | विज्ञान और जिल्प 
विज्ञान पर आधारित इस दुनियां में, शिक्षा ही लोगों की खुशहाली, कल्याण 
और सुरक्षा के स्तर का निर्धारण करती है। हमारे कालेजों से निकलने वालि 
विद्यायियों की योग्यता और सस्था पर ही राष्ट्रीय पुर्नावर्माण के उस महृत्त्व- 
पूर्ण कार्य की सफलता निर्भर करेगी जिसका प्रमुख लक्ष्य हमारे रहन-सहन 
का रतर ऊंचा उठाना है। यह कार्य न तो अपनी तरह का अकेला ही है और 
न बिल्कुल नया ही। किन्तु रवतन्त्रता की प्राप्ति के बाद से तथा राष्ट्रीय अथे- 
व्यवस्था के योजनाबद्ध विकास के तरीकों के अपनाये जाने के बाद से उसकी 
विशालता, गस्भी रता और शीघ्र ही उप्ते पूरा करने की आवद्प्रकता बढ गई 
है, उसमें एक नया अर्थ भी ग्रा गया है तथा उमक्रा एक नया महत्त्व भी हो 
गया है । यदि हमें राष्ट्रीय विकास की गति तेज करनी है तो शिक्षा सम्बन्धी 
एक सुलझी हुईं हृढ़ और कल्पनापूर्ण नाति तथा शिक्षा में प्राण डालने, उसमे 
सुधार करने तथा उसका विस्तार करने के लिए हृढ सकल्पपूर्ण एवं प्राणमय 
कार्यवाही करने की इस समय बड़ी आवश्यक्ता है। 

शिक्षा के गुणात्मक सुधार में शिक्षकों का एक महत्त्वपूर्ण योगदान है । 
राष्ट्र की शिक्षा व्यवस्था में शाला भवन, साज-सामग्री, पाठ्यचर्या, पुस्तकें 
आदि बहुत महत्त्व रखती हैं लेकिन इन सब मे सर्वोपाी शिक्षक है | शिक्षक 
की सूझबझ, योग्यता और काये श्षमता से ही भवन, पाठ्यचर्या और उपकरणों 
का समुचित उपयोग कक्षाओ्रों के अन्दर हो सकता है। शिक्षक ही शाला के 
कार्यक्रम को प्राणवान्‌ बना सकते है और विद्या्रियों में एक नया जीवन फूक 
सकते है। अतः शिक्षा में गृ णात्मक सुधार के लिए यह शअनिवाय है कि शिक्षकों 
के लिये व त्तिक शिक्षण का एक समुचित कार्यक्रम हो । अ्रध्यापकों के प्रशिक्षण 
पर किये गये व्यय का प्रतिफल सचमुच काफी मूल्यवान होगा क्योकि उसके 
परिणामस्वरूप लाखों छात्रों की शिक्षा में जितना सुधार होगा उसकी तुलना 
में आथिक व्यय की मात्रा बहुत कम होगी । शिक्षा के विकास में उत्कृष्ट कोटि 
की शिक्षक-प्रशिक्षण शालाएँ बहुत बड़ा सहयोग दे सकती है । 
शिक्षक-प्रशिक्षण वी चनौतियाँ 

उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि यदि शालां में सुधार लाना 
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है तो शिक्षक-प्र शिक्षण कार्यक्रम में क्रांतिकारी सुधार होना चाहिए। इसके 
लिए योजनाञ्रों में अधिक धनराशि का प्रावधान किया जाना आवश्यक है 
जिससे भावी विकास की नींव ठीक से डाली जा सके। शिक्षक-प्रशिक्षण की 
योजना बनाते समय इसकी विशेष आवश्यकताओं की ओर ध्यान दिया जाना 
चाहिए क्योकि शिक्षा-जगत्‌ में शिक्षक-प्रशिक्षण एक विशिष्ट स्थान रखता 
है । इसकी भावी समाज के लिए विशेष चुनौतियाँ श्रौर समस्याएं हैं । शिक्षक 
प्रशिक्षण आ्रायोजन में इन विशिष्ट समस्या्रों एवं चुनौतियों के समाधान के 
लिए प्रावधान किया जाना चाहिए । विशेष हूप से भावी योजनाश्रों में शिक्षक 
प्रशिक्षण की निम्नलिखित आवश्यकताओं की पूति के लिए श्रायोजना बनानी 
चाहिए--- 

१. शालाप्रों की बढ़ती हुई संख्या और शाला में बढ़ती हुई छात्र- 
छात्राओं की संख्या को ध्यान में रखते हुये शिक्षक-प्रशिक्षण दंगे आयोजना' 
बनाई जाए, इसी के अनुपात में विक्षक-प्रशिक्षण सस्थाओों की सख्या में वृद्धि 
की जानी चाहिए । 

२. इसी के साथ-साथ शालाओं में वर्तमान अप्रशिक्षित श्रध्यापकों की 
संख्या को ध्यान में रखते हुए उनके प्रशिक्षण के कार्यक्रम विर्धारित किये 
जाएँ। 

३. विज्ञान के शिक्षकों की कमी और मानविकी विषयों के अध्यापकों 
के बराहुल्य को ध्यान में रखकर आयोजन किया जाये। जन-शक्ति नियोजन 
को ग्राधार मानकर शिक्षक-प्रशिक्षण संस्थाओं की सख्या निर्धारित की जानी 
चाहिए । 

४. शिक्षक-प्रशिक्षण कार्यक्रम के गुणात्मक विकास को ओर ध्यान 
दिया जाना चाहिए । इस दृष्टि से पाठ्यचर्या, प्रशिक्षकों की योग्यता, शैक्षिक 
उपकरणों एवं अन्त:सेवाकालीन प्रशिक्षण के विकास कार्यक्रमों का प्रावधान 
किया जाना चाहिए । गुणात्मक विकास की दृष्टि से यह भी आवश्यक है कि 
प्रशिक्षाथियों की प्रवेश के सबय न्यूनतम योग्यता का स्तर बढ़ा देना चाहिए। 
तृतीय श्रेणी के स्नातकों के प्रवेश पर प्रतिबन्ध लगाना चाहिए। 

५, शिक्षक-प्रशिक्षण के क्षेत्र में शोधकार्य को प्रोत्साहित किया जाना 
चाहिए और उच्चस्तरीय शोध अध्ययन केन्द्रों की स्थापना के लिए योजनाशञ्रों 
में प्रावधान किया जाना चाहिए । 
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६. शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं में अपव्यय और अ्रवरोधन को रोकने के 
उपाय किये जाने चाहिए। 

७. शिक्षक-प्रशिक्षण संस्थाओं के भवन तथा अन्य उपकरणों के लिए 
ग्रधिक प्रावधान किया जाना चाहिए। 

८. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालयों और राष्ट्रीय 
शैक्षिक अनुसधान एवं प्रशिक्षण परिषद के कार्यो को समन्वित करके उनको 
शिक्षक-प्रशिक्षण के विकास के लिए श्रधिक क्रियाशील बनाने की योजना 
बनानी चाहिए। 

8. शिक्षक-प्रशिक्षण के सर्वागीण विकास के लिए श्रधिक वित्तीय 
साधनों का प्रावधान करने की नितांत आवश्यकता है । 

शिक्षक-प्रशिक्षण की उपथु क्‍्त समस्याओं में से कुछ का निराकरण 
करने का प्रयत्न पिछली योजनाओं में किया गया है। इत प्रयत्नों का संक्षिप्त 
प्रध्ययन इस अध्याय में किया जाएगा और भावी आवश्यकताओं को ध्यान में 
रख कर योजना सम्बन्धी कुछ सुझाव दिये जायेंगे । 


प्रथम योजना में शिक्षक प्रशिक्षण-- 

पहली पंचवर्षीय योजना के शअन्तर्गंत केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा 
शिक्षा विकास के लिए सन्‌ १९५१-५६ की अ्रवधि में २,०६६ करोड़ रुपये 
के ख्चे की व्यवस्था की गई थी। यह सम्पुण राशि ही देश की असीमित 
माँगों को देखते हुए बहुत कम थी, लेकिन यह योजना देश के सीमित साधनों 
को ही ध्यान में रख कर बनाई गई। अकेले शिक्षा के क्षेत्र में ही अपार घन 
राशि की आ्रावश्यकता थी, क्योंकि उस समय शिक्षा सम्बन्धी सुविधाएँ पर्याप्त 
नहीं थी । योजना से पूर्व की स्थिति में ६-११ वर्ष की आयु के कुल ४० 
प्रतिशत, ११-१७ वर्ष की आयु के कुल १० प्रतिशत और १७-२३ वर्ष की आयु 
के ०६ प्रतिण॒त व्यक्तियों को ही शिक्षा वी सुविधाएँ मिल पाती थी जबकि 
विधान की यह माँग है कि इसके लागू होने के दस वर्ष के अ्रन्दर ही प्रत्येक 
बच्चे को चोदह वर्ष की झ्रायु तक निःशुल्क अतिवाय शिक्षा की सुविधाएं प्राप्त 
होनी चाहिए। भारत में शिक्षा विकाप्त के लिए-"आर्थिक पूर्ति के उपाय और 
साधन बताने वाली कमेटी ने इस योजना में प्रति वर्ष छगभग चार सौ करोड़ 
रुपयों फे खर्च का अनुमान लगाया था ताकि राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली में ६ से 
१४ ब्ष की आयु के शत-प्रतिशत बच्चों को शिक्षा की सुविधाएँ उपलब्ध हो सर्के । 
इसके अतिरिक्त दो सो करोड रुपया बेसिक और हाईस्कूल के अध्यापकों के 
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प्रशिक्षण देने के लिए आवद्यक माना गया । लगभग दो सौ बहत्तर करोड 
रुपया स्कूल के भवन निर्माण के लिए चाहिए था, जबकि १६४९-५० में 
शिक्षा पर कुल १०० करोड़ रुपया ही खर्च किया गया था । अतः साधनों की 
कमी को देखते हुए प्रथम योजना में इसके लिए १५६ करोड रुपये (३९ करोड 
केन्द्र और ११७ करोड राज्यों के लिए) का ही प्रावधान किया गया । 


प्रथम योजना प्रारम्भ होने से पूर्व प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में ६ से 
१४ वर्ष की आयु के विद्यार्थियों के लिए बेसिक शिक्षा प्रणाली आदर्श मान 
ली गई थी । बेसिक शिक्षा पद्धति को सफलता पूर्वक लागू करने के लिए योजना 
में विशेष प्रवधान किया गया। इसके लिए सबसे पहले इस बात की आव- 
इयकता अनुभव की गई कि बेसिक शिक्षा के तरीकों और शिक्षण प्रणाली का 
ऐसा विकास हो कि अधिकांश अल्प शिक्षित अध्यापक इसे अपना सके । इसके 
लिए यह स्वीकार किया गया कि प्रत्येक प्रदेश मे एक ग्रुप बेसिक स्कूल का 
खोला जाय । प्रत्येक ग्रुप में अनेक बेसिक से पहले के स्कूछ, एक पोस्ट बेसिक 
सकल, एक टीचर्स ट्रेनिंग स्कूल और टीचसे ट्रेनिंग कालेज होना चाहिए। यह 
भी योजना बनाई गई कि परीक्षण के तौर पर कुछ बेसिक स्कूल शहरों में भी 
खोले जाएँ । 

बेसिक शिक्षा पद्धति की नवीन योजना को सफल बनाने की दृष्टि से 
योजना में यह स्वीकार किया गया कि इसके लिए उपयुक्त प्रशिक्षित शिक्षक 
होना नितात आवश्यक है। योजना मे शिक्षक-प्रथिक्षण के विभिन्न पक्षों पर 
विचार किया गया । इसका उत्तरदायित्व केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार और 
गेर-सरकारी सस्थाओं पर छोड़ा गया । यह भी अनुभव किया गया कि बेसिक 
शिक्षा में विशेषज्ञों की सेवाओं के अतिरिक्त अन्य सहकारी समितियों के 
सहयोग की भी आवश्यकता है । प्रशिक्षण का कार्य दो भागों में बाँट दिया 
जाए और दोनों के कार्य एक साथ चलाये जाएँ। पहले भाग का यह काम 
हो कि वह शिक्षा प्रणाली की उन्नति करे, यह धीरे-धीरे ही सम्भव है। दूसरे 
भाग के ऊपर यह उत्तरदायित्व सौपा गया कि वह प्रादेशिक क्षेत्रों में अधिक 
संख्या मे लोगो की बुनियादी शिक्षा में दक्षता और जानकारी बढाने की उन्नति 
का अवसर प्रदान करे । प्रशिक्षित अध्यापको को कार में मदद देने के लिए 
पुस्तकें और सुझाव बराबर देते रहता चाहिए। इसी के साथ-साथ शिल्प में 
दक्ष भ्रध्यापकों के प्रशिक्षण का प्रबन्ध करते की योजना पर भी जोर दिया, 
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गया ताकि ग्रधिक से अधिक स्कलों में शिल्र सिखाने की व्यवस्था भी की 
जाय । १९४६-४७ में शिक्षक-प्रशिक्षण शालाग्रों का व्यय ६१ लाख था जो 
स्ननू १६९५८ तक २५५.७ लाख रुपया हो गया । 


माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर पहली योजना में विकास के लिए पर्याप्त 
प्रावधान रखा गया । योजना में इस बात पर जोर दिया गया कि माध्यमिक 
शिक्षा की आधारशिला बुनियादी शिक्षा ही होनी चाहिए अर्थात्‌ उसका बेसिक 
शिक्षा से घनिष्ठ सम्बन्ध होना चहिये और जब कोई बच्चा बेसिक स्कूल से 
माध्यमिक सकल में आए तो उसे यह अनुभव न हो कि दोनों स्कूलों के पाठ्य- 
कम एवं शिक्षा प्रणाली में आराकाश-पाताल का अच्तर है। 
प्रथम योजनाकाल में माध्यमिक शिक्षक-प्रशिक्षण के क्षेत्र में काफी 
प्रगति हुई । सन्‌ १६४६-४७ में शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों की संख्या 
केवल ४१ थी ज। बढ़कर १०२ हो गई । इत अवधि में छात्रों की संख्या में 
बहुत अभिवृद्धि हुई । सन्‌ १६४७-४८ में ३,२६२ विद्यार्थियों की संख्या थी, 
जो बढ़कर सन्‌ १९५२-५३ में ७,६३१ और सन्‌ १६५७-५८ में १७,२२६ 
हो गई । इस काल में कुछ महत्त्वपूर्ण कार्य शिक्षक-प्रशिक्षण के क्षेत्र में हुए 
आल इंडिया कौंसिल फार सेकण्डरी एज्युकेशन की स्थापना की गई जिसने 
गुणात्मक विकास के लिए योजनाएँ तेयार को और अनुदान दिया । अठारह 
शिक्षक-प्रशिक्षण महाविद्यालयों ने इससे आर्थिक सहायता प्राप्त करके 
अठारह शोध और अन्वेषण कार्यो को अपने हाथों में लिया । काउन्सिल ने 
सबवेप्रथम चौबीस शिक्षा प्रसार केन्द्रों वी स्थापना शिक्षक प्रशिक्षण महा- 
विद्यालयों में की । पाठयक्रम-सुधार के लिए समितियों की स्थापना को गई । 
लेकिन इस सम्पूर्ण अवधि में शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों पर कुछ व्यय का 
एक छोटा प्रतिशत ही खर्च क्रिया गया । 
द्वितीय पंचवर्षोष योजना 
इस योजनाकाल मे प्रथम योजना की शिक्षा-नीति के आधार पर शिक्षा 
में प्रगति को बनाये रखा | प्राथमिक शिक्षा स्तर पर गर-बेसिक स्कलों को 
बेसिक पद्धति पर ढालने का कार्य चलता रहा । ग्र-बेसिक पद्धति के शभ्रध्यापकों 
के लिए प्रत्यास्मरण पाठयचर्याएं (रिफ्रशर.कोस) प्रारम्भ की गई। जिला 
स्तर पर इन सेवारत शिक्षकों के लिए बुनियादी शिक्षा पर कार्यगोष्ठियाँ अयवा 
व्याख्यानमालाएं आयोजित की गई। राष्ट्रीय बेसिक शिक्षा संस्थान 
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(निश्नल इंस्टीट्यूट आफ बेसिक एजुकेशन) ने बेसिक शिक्षा से सम्बन्धित शोध, 
अ्रशिक्षण और साहित्य के प्रकाशन में अभृतपूर्व कार्य किया । इस संस्थान ने 
अशकालीन प्रशिक्षण कार्य क्रम प्रारम्भ किये । शिल्प और उद्योग शिक्षण के 


ईहझए रुस्ते प्रकार की वस्तुओं के इस्तेमाल पर परीक्षण कार्य किये गये । 


सरकार ने प्रशिध्त अध्यापकों को व्यवसाय देने की योजना बनाई 
प्रौर ६०,००० शअ्रध्पापकों को नौकरी देने का प्रावधान किया । १५,००० को 
१६५८-५६ में, २०,००० को १६५६-६० में और २५,००० को १६६०-६१ 
मे काय दिलाने की एक ऋ्रमबद्ध थोजना बनाई गई। 


इस योजनाकाल में बालिकाग्रों की शिक्षा पर विद्येष ध्यान दिया 
गया । ग्रामीण क्षेत्रों में अध्यापिकाग्रों की कमी को दूर करने के लिए उनके 
लिए मकान वनवाने की योजना स्वीकार की गई। अ्रध्यापिकाओं की संख्या 
बढ़ाने की दृष्टि से शिक्षक-प्रशिक्षण सस्थाओं में महिला प्रशिक्षणा्थियों के 
लिए छात्रव॒ त्तियों का प्रावधान किया गया । 


माध्यमिक शिक्षक-प्रशिक्षण के क्षेत्र में विकास कार्यक्रम चलाए गए 
और द्वितीय योजना के अन्त तक माध्यमिक स्तर के प्रशिक्षित शिक्षकों की 
सख्या में ६८ प्रतिशत को ब॒द्धि हुई। केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय ने पाँच सौ 
स्नातक शिक्षकों और एक हजार डिप्लोमा प्राप्त शिक्षकों के प्रशिक्षण की 
योजना बनाई । ये शिक्षक विशेष रूप से बहउह शीय विद्यालयों और टेक्निकल 
'सथ्थाओं की आ्रवश्यकताओं की पूरति के लिये प्रशिक्षित किये गये । केन्द्रीय शिक्षा 
मंत्रालय ने आल इंडिया काउन्सिल फार सेकप्डरी एज्यूकेशन का पुनर्गठन 
किया और इसका नाम बदलकर डाइरेबटरेट आफ एक्सटेन्सन प्रोग्राम इन 
पेव ण्डरोी स्कूल रखा गया । इस सस्था ने शिक्षा में गुणात्मक विकास के 
कार्य क्र वो आगे वढाया । इसके तत्वावधान में शिक्षकों के लिए अन्तःसेवा- 
बाजीन प्रसिज्षण कार्यत्रमा पर विशेष आग्रह दिया; परीक्षा पद्धति के 
सुधार पर कार्य किया गया ; शालाग्रों मे क्ियात्मक श्रनुसंधान और शिक्षा में 
प्रयोग करने के रहिए शिक्षकों के विकास के ऊहिए अनेक योजनाएँ बनाई गई। 
१६५८-५६ तक माध्यमिक शिक्षा की समस्याप्रों पर लगभग २६ शोध कार्यों 
के लिए श्राथिक अ्रनुदान दिया गया । अंग्रेजी शिक्षण के विकास के लिए 
हेदराबाद में सेन्ट्रल इस्टीट्यूट अफफ इंगलिश की स्थापना की गई । 


१४४ शिक्षक-प्रशिक्षण के सिद्धान्त व समस्याएँ 


तृतीय योजना 
तृतीय योजना में भी प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाप्रों की संख्या में 


प्रभिवृद्धि हुई । इस काल में प्राथमिक बेसिक स्कूलों की संख्या में ३० प्रतिशत / 
की वृद्धि हुई | गेर-बुनियादी शालाओं के शअ्रध्यापकों को बनियादी शिक्षा 
पद्धति में प्रशिक्षित करने का कार्य तृतीय योजना में भी चलाया गया । सन 
१६६१-६२ में ११११ शिक्षक प्रशिक्षण शालाग्रों में से ८५३ श्रर्थात्‌ लगभग 
७५ प्रतिशत शिक्षण शालाओं को बूनियादी प्रशिक्षण शालाओं में बदल 
दिया गया । 

माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक 
शालाग्रों की संख्या में आशातीत वृद्धि हुई । अनेक माध्यमिक शालाझ्रों को: 
बहुउद्द शीय उच्च माध्यमिक शालाओं में परिशत किया गया । बहुऊद्द शीय 
शालाओं के लिए अध्यापकों को प्रशिक्षित करने के लिए चार क्षेयोय शिक्षा 
महाविद्यालय खोले गये । शिक्षक-प्रशिक्षण के अन्य क्षेत्रों में भी विकास 
कार्यक्रम चलाये गये झौर प्रशिक्षित शिक्षकों को संख्या में श्राशानीत वृद्धि हुई 
जो निम्नलिखित तालिका से सिद्ध होता है--- 





तालिका 
प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाग्रों के प्रशिक्षित श्रध्यापक 
( लाखों में ) 

मद १६६०-६१ १६६१-६२ १६६२-६३ १९६५-६६ 
(१) प्राथमिक शाला- 

अध्यापक 9.४० ८.२२ ८,६० १२.६६ 

प्रशिक्षित प्रध्यापकों का 

प्रतिशत ६४, १ ६६.५ ६.७५ ७५.०० 
(२) मिडिल सकल ३.४४ ३.६५ ३.८५ ३.६० 

श्रध्यापक 

प्रशिक्षित अ्रध्यापकों का 

प्रतिशत ६६.६ ६९.६ ६८.८ ७५,०० 
(३) माध्यमिक | उच्च 

माध्यमिक स्कूल ॥॒ 

ग्रध्यापफ . २.६४ ३.२७ ३.४३ २.६० 


प्रशिक्षित ग्रध्यापकों का 
प्रतिशत दछ,३ ६६.१ ६६.२ ७५,०० 
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संख्यात्मक विकास के साथ-साथ इस काल में शिक्षक-प्रशिक्ष ण के 
गुणात्मक विकास की ओर भी ध्यान दिया गया, जैत्ा कि द्वितीय श्रध्याय में 
बणित है। केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण 
घरिषद्‌ की स्थापना की । इस परिषद्‌ ने शिक्षक-प्रशिक्षण में शोध, प्रशिक्षण, 
मल्यांकन, पाश्यपुस्तक, पाठ्यचर्या आदि पर वुहत्‌ पोजनाएँ बनाई । इससे 
भी महत्त्वपूर्ण कार्य इस परिषद्‌ का यह रहा कि इसने शिक्षकों श्रौर शिक्षक 
प्रशिक्षकों के लिए अन्त' सेवाकालीन प्रशिक्षण की व्यवस्था की । 

गुणात्मक विकास की दृष्टि से दूसरा महत्त्वपूर्ण कार्य राज्य शिक्षा 
संस्थानों की स्थापना थी । सन १६६३ में केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय ने प्रत्येक 
प्रदेश में राज्य शिक्षा संस्थान की स्थापना करने का निर्णय लिया । फेरल, 
भ्रसम और तमिलनाडु को छोड़कर अन्य सभी प्रदेशों में सन्‌ १६६३ में राज्य 
शिक्षा संस्थानों की स्थापना की गई और एक वषं के पश्चात्‌ उपयु क्त तीनों 
प्रदेशों में भी संस्थानों की स्थापना हो गई। इन संस्थानों का कार्य प्रदेश स्तर 
प्र दोध, प्रशिक्षण, प्रसार एवं प्रकाशन करना है। यह संस्थान प्रदेश सरकार 
के शिक्षा विभाग को उसके शैक्षिक उत्तरदायित्वों में सहायता देता है, शिक्षा 
विभाग के लिए दौक्षिक योजनाएं तेयार करता है और उन योजनाओं के 
क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन में सहयोग देता है । राज्य शिक्षा संस्थान शिक्षा 
विभाग को श्ालाओं एवं शिक्षक प्रशिक्षण शालाओं को पाठ्यचर्या, पाठ्य- 
पुस्तकों, मूल्यांकन विधियों, श्रव्य-हश्य सामग्री आदि के सुधार के लिए मार्गे- 
दशेन एवं सहयोग देता है । प्रदेश की भावी शिक्षा योजना बनाने, शैक्षिक 
आँकड़ों को एकत्रित करने, शिक्षा में शोधकार्य करने एवं अन्य विकासात्मक 
कार्यो के लिए राज्य शिक्षा संस्थान का बड़ा योगदान हो सकता है । 
चतुथ योजना 

सन्‌ १६६६९ से १९७४ के चतुर्थ योजनाकाल के लिए शिक्षा और 
शिक्षक-प्रशिक्षण के विकास के लिए एक बृहद्‌ योजना बनाई गई है । इस 
योजना की विशेषता यह है कि इसमे शिक्षक -प्रशिक्षण के लिए अलग से 
धनराशि निर्धारित की गई है, जब कि इससे पूर्व की योजनाञ्रों में शिक्षक 
प्रशिक्षण को प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला के ग्रन्तगंत ही रखा गया और 
इसके लिए कोई अरूग घन का प्रावधान नहीं था । दूसरी विशेषत्रा इस योजना 
की यह है कि इसको बनाते समय द्वितीय अखिल भारतीय होजिक सर्वेक्षण 


१४६ शिक्षव-प्रशिक्षण के सिद्धन्त व समस्थाएँ 


द्वारा प्रस्तुत आँकड़ों से देश की वस्तुस्थिति का ज्ञान होगया । चतुर्थ योजना 
में भावी आवश्यकताओं की जानकारी इस सर्वेक्षण से सुलभ होगई और इनकुः 
ध्यान योजना बनाते समय रखा गया। योजना आयोग के शिक्षा खंड की 
२३ जुलाई सन्‌ १६९६८ की एक बंठक में शिक्षक-प्रशिक्षणा के चतुर्थ योजना के 
अन्तर्गत विकास कार्यक्रम की योजना तैयार की गई । इश्न योजना का विस्तृत 
वर्णन भागे के पृष्ठों में किया गया है । 

चतुर्थ ग्रायोजना में शिक्षक-प्रशिक्षण के विकास के लिए निम्नलिखित 
'उद श्य स्वीकार किये गए-- 

(१) जहाँ पर विकास की आवश्यकता है वहाँ वर्तमान शिक्षक-प्रशिक्षण 

' संध््याओं को ही विकसित किया जाए, नई संस्थाओं को खोलते का प्रयास नहीं 
किया जाए । कहीं-कहीं पर यह भी श्रावश्यक होगा कि छोटी-छोटी संस्थाओं 
को संयुक्त करके एक बड़ी शिक्षक-प्रशिक्षण संस्था बनाई जाए । 

(२) शिक्षक-प्रशिक्षण संस्थाञ्रों के गुणात्मक विकास की ओर ध्यान 
दिया जाए | एक क्रमबद्ध योजना बनाकर विद्यमान सस्थाओं के भवन, 
छात्रावास, उपकरण आदि के लिए आथिक सहायता दी जाए । राष्ट्रीय 
शैक्षिक अनुसंघान एवं प्रशिक्षण परिषद्‌ को क्षेत्रीय भाषाश्रों भें साहित्य का 
सृजन करने के लिए भ्रोत्साहित किया जाए । 

(३) अन्त:सेवाकालोन प्रशिक्षण के लिए एक विस्तृत योजना ढनाई 
जाए और इसके लिए प्रत्येक शिक्षण-प्रशिक्षण संस्था के साथ एक सेवा प्रग्गर 
विभाग वी स्थापना की जाए। 

(४) विश्वविद्यालयों का शिक्षक प्रशिक्षण कार्य कम में, विशेष रूप से 
विज्ञान और गणित शिक्षण मे अधिक योग लिया जाए । 

(५) विद्यमान अ्रप्रशिक्षित शिक्षकों को सख्या कम फरने के लिए 
'पजाचार पाठ्यक्रम तथा पग्रीप्मवालीन दिक्वारा शिविरों का अधिक प्रावधान 
किया जाए । 

(६) शिक्षक प्रशिक्षकों के शअ्रन्तःसेवाकालीन प्रशिक्षण की अधिक 
व्यवस्था के जाए । 

(७) शिक्षा श्रायोग (१६६४-६६) द्वारा प्रस्तावित टीचर एज्यूक्रेशन 
बोर्ड की स्थापना से शिक्षक-प्रशिक्षण को योजना बनाने तथा उसके क्रियान्वयन 
में बड़ी मदद मिल सकेगी । इस प्रकार के बोर्ड स्थापित किए जाएँ । 


पंचवर्षीय योजनाओं में शिक्षाक-प्रशिक्षण १४७ 


ज्वौथी योजना में शालाओं का विस्तार 


ह 'शिक्षक-प्रशिक्षण की योजना बनाने से पूर्व प्राथमिक एवं माध्यमिक 
शालाओं की सम्भावित संख्या-वृद्धि पर विचार किया गया। इस योजना 
“काल में निम्नलिखित तालिका के श्रनुसार शालाओओरों में प्रवेश का लक्ष्य रखा 
-गया--- 
तालिका 
. विभिन्न कक्षाओं में विद्याथियों की संख्या (लाखों में) 








१६६८-६६ १६६६-७४ . १६७३-७४ 





'कक्षाएँ | की में अतिरिक्त में कुल 
स्थिद्ि विद्यार्थी संख्या. 
मा 
पहली से पाँचवीं . ५६७७ 7 १८०  छ४७ + 
- छठी से श्राठवीं १२० ७० १६० 
_न॒वीं से ग्यारहवीं ६४ बह ९७ 
योग ७५१ २८३ १०३४ 





उपयुक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि इन पाँच वर्षो में विभिन्न 
कक्षात्रों में २८३ लाख छात्र-छात्राओं की वृद्धि होगी और इन पाँच वर्षों के 
अन्त में कुछ विद्याथियों की संख्या १०३४ लाख हो जाएगी । । 
योजना में अतिरिक्त शिक्षकों को आवश्यकता | 

यह स्वीकार किया गया कि १६७३-७४ के अन्त तक प्राथमिक 
कक्षाओं के लिए शिक्षक और विद्यार्थी का श्रनुपात १: ४५ होना चाहिए, 
समिडिल बक्षाओं के लिए यह अनुपात १: ३० होना चाहिए और माध्यमिक 
कक्षाओं का अनुवात १-२५ होना चाहिए । इस श्रनुपात को ध्यान में रखते हुए 
चतुथ योजना में बढ़ती हुई शालाओं और विद्यार्थियों के लिए अधिक शिक्षाकों 
की आ्रावश्यकता होगी । इस अ्रवधि में कुछ शिक्षक व्‌ द्धावस्था के कारण कार्य 
से अवकाश प्राप्त कर लेंगे और इन सेवानिवृत्त शिक्षकों की पूति की भी 
आदश्यकता पंडेगी । इनके आध्यर पर चतुर्थ योजना के लिए जितने अतिरिक्त 


१४८ शिक्षक-प्रशिक्षण के सिद्धान्त व समस्याएँ 


शिक्षकों की आवद्यक्रता होगी उसका अनुमान योजना आयोग ने लगाया थो' 


निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट होता है--- 
तालिका 


शिक्षकों की संख्या १९६८-६६ और १६७३-७४ (लाखों में) 








१६६५-६६ १६६८-६६ १६७३-७४ १६६९-७४ १६६६-७४ 








द्वितीय अतिरिक्त श्रतिरिकतति कुछ 
अर, भा. अध्यापक श्रध्यापक जो भअ्रतिरिक्त 
कक्षाएँं. शैक्षिक खण्ड ४-५ अवकाश प्राप्त भ्रध्यापकों 
सर्वेक्षण के शिक्षकों की की संख्या 
आधार पर पति के लिए खंड ५ 
चाहिए एवं ६ 
१ र्‌ रे ण्‌ द्‌ ७ 
प्राथ- 
मिक ११.७६ १४.२० २.४० २.३० ४.७० 
मिडिल ४.३६ ५,२७० ०.८० ०,६९० २१.७० 


साध्य- 
भिक २.७७ २.६० 


योग १६.६ २२.३० 


१,०० ०,६५० १.६० 


४.२० ३.८० ८.०० 





उपयु वत तालिका से स्पष्ट होता है कि चतुर्थ योजना काल में आठ 

लाख श्रतिरिक्त शिक्षकों की आवश्यकता पड़ेगी । इस संख्या में विज्ञान 
शिक्षकों को कमी का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा । इस समय शिक्षक प्रशिक्षण 
महाविद्यालयों में अध्ययत करने वाले प्रशिक्षणाथियों की कुल संख्या में से 
केवल २१ प्रतिशत प्रशिक्षार्थी बी. एससी. डिग्री वाले हैं। इससे श्राशय है 
'कि प्रतिवर्ष ४,२०० बी. एससी. बी. एड. प्रशिक्षण महाविद्यालयों में 
प्रशिक्षित होकर निकलते हैं । पाँच वर्ष की अ्रवधि में केवल २१,००० विज्ञान 
; शिक्षक तैयार होकर निकल पाएँगे, जबकि इस श्रवधि में ६०,००० विज्ञान 
शिक्षकों की आवश्यकता होगी । श्रायोजना के समय विज्ञाव शिक्षकों की इस 


कमी को भी ध्यान में रखना पड़ेगा । 
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प्रशिक्षण की सुविधाएँ 

शिक्षक-प्रशिक्षण की श्रायोजना के लिए देश में उपलब्ध शिक्षक 
प्रशिक्षण की सुविधाओं का भी ध्यान रखता पड़ेगा। उपलब्ध ग्आँकडों के 
प्रनुसार सन्‌ १९६७-६८ में शिक्षक महाविद्यालयों और शिक्षक प्रशिक्षण 
शालाओं में ३४,३२० और १,२१,०२० प्रशिक्षाथियों के प्रवेश के लिए क्रमशः 
सुविधाएँ थी। सन्‌ १६६७-६८ मे यह अनुमान लगाया गया कि २४, ००० बी.एड. 
डिग्री प्राप्त और ६०,००० डिप्लोमा/संटिफिकेट शिक्षक निकलेगे । सन्त 
१६६८-६९ वर्ष के लिए यह भ्रनुमान लगाया गया कि प्रशिक्षित शिक्षकों की 
संख्या २०,००० डिग्री प्राप्त तर ८०,००० डिप्लोमा /सटिफिकेट प्राप्त हो 
जाएगी, क्योंकि अनेक प्रदेश सरकारों ने शिक्षक-प्रशिक्षण सस्थाओ्रों को रोजगार 
के श्रभाव में बन्द कर दिया है । इस संख्या को ध्यान मे रखकर अनुमान 
लगाया गया कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की अवधि मे एक लाख डिग्री प्राप्त 
भ्रौर चार लाख डिप्लोमा /सर्टिफिकेट प्राप्त शिक्षक उपलब्ध हो सकेगे। 

प्रदत्त आंकड़ों के श्रनुसार चतुर्थे योजना काल में छगभग ६: ४० 
लाख शिक्षकों की श्रावश्यकृता प्राथमिक शालाओं के लिए होगी। लगभग ४ 
लाख प्रशिक्षित अध्यापक इस श्रवधि में बतंमान शिक्षण संस्थाञ्रों से उपलब्ध 
होगे । अतः लगभग २.४० लाख श्रधिक श्रध्यापकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था 
इन पाँच वर्षों में करनी पड़ेगी । 

माध्यमिक शालाझों के लिए रगभग १.६० लाख अधिक श्रध्यापक 
चतुर्थ योजना में चाहिए, वर्तमान शिक्षक-प्रशिक्षण महाविद्यालयों से छगभग 
एक लाख श्रध्यापक प्रशिक्षित होकर निकलेंगें अतः ६०,००० अधिक 
शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण व्यवस्था करनी पड़ेगी । लेकिन विभिन्न प्रदेशों में 
प्रशिक्षित प्रध्यापकों की श्रावश्यकता भिन्न-भिन्न है। कुछ प्रदेशों में प्रशिक्षित 
शिक्षकों की संख्या माँग के श्रनुपात में अधिक है, जबकि कुछ प्रदेशों में 
प्रशिक्षित अध्यापक कम हैं । इसलिए प्रदेशों की भ्रावश्यकतानुसार प्रशिक्षण 
व्यवस्था वांछनीय है । 
अध्यापकों की वतंमान स्थिति 

उपलब्ध प्रशिक्षित अध्यापकों की संख्या का यदि विश्लेषण किया जाए 
तो स्पष्ट होगा कि विभिन्न प्रदेशों में प्रशिक्षित अध्यापकों की सख्या में एक 
बड़ा भेद है। द्वितीय अखिल भारतीय दीक्षिक सर्वेक्षण के अनुसार प्राथमिक 
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शालाओं में एक श्रोर तो पदिचमी बंगाल में प्रशिक्षित श्रध्यापकों का प्रतिशत 
केवल ४३.८० है, जबकि पजाव में यह प्रतिशत &७.६१ है। इसी प्रकार 
भारतीय औसत से प्रसम, गुजरात, जम्मू-कश्मीर, मैसूर, उड़ीसा, राजस्थान 
एवं उत्तरप्रदेश में भी प्रशिक्षित श्रध्यापकों का प्रतिशत कम है । प्राथमिक 
शिक्षा के क्षेत्र में पुरुषों एवं महिलाओं के प्रतिशत में भी अन्तर है। प्रशिक्षित 
पुरुषों का प्रतिशत ७३.०२ श्र प्रशिक्षित महिलाओं का प्रतिशत ७६.०२ है । 
यदि हम एक शिक्षक की न्यूचतम योग्यता हाई स्कूल श्रौर शिक्षक-प्रशिक्षण 
का डिप्लोमा स्वीकार करें तो इस दृष्टि से न्यूनतम योग्यता वाले श्रध्यापकों 
का प्रतिशत केवछ ३२.७० है । 


मिडिल स्कलों में प्रशिक्षित श्रध्यापकों का प्रतिशत ७५.२५ है। 
प्रशिक्षित पुरुषों का प्रतिशत ७३.२३ है श्र महिलाओं का ७८ ७५ | यदि 
मिडिल कक्षाओं के लिए वी. ए. और बी. एड. न्यूनतम योग्यता स्वीकार 
की जाए तो इस योग्यता वाले शिक्षकों का प्रतिशत १०.८० है। 

माध्यमिक शालाओं में शिक्षकों की कुल सख्या २,७७,१३७ है। इसमें 
से २२६,३५८ (८१.६८ प्रतिशत) पुरुष हैं और ५०,७७९ (१८.३२ प्रतिशत) 
महिलाएं है। प्रशिक्षित श्रध्यापकों का प्रतिशत ६६,५७ है । प्रशिक्षित पुरुषों 
का प्रतिशत ६७.७५ है और महिलाश्रों का प्रतिशत ७७.६८ है। विभिन्न 
प्रदेशों में प्रशिक्षित अध्यापकों का प्रतिशत निम्न प्रकार है--- 

प्रसम २०.१७, पंजाब ६५.४५, बिहार ४३.१८, मध्यप्रदेश ६१.२८,. 
मंसूर ५६.०४, उड़ीसा ५०.१२, राजस्थान ६०.३२ और परिचिमी बंगाल 
५१.८८ । 

योग्यता की दृष्टि से देखें तो माध्यमिक शालाओं में स्नातक और उससे 
झ्धिक योग्यता वाले शिक्षकों का प्रतिशत ७५.४ है, इन शालागश्रों में हाई- 
स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण श्रध्यापकों का प्रतिशत ८.७ है और हाई स्कूल से कम 
योग्यत्ता वाले अध्यापकों का प्रतिशत ०.३ है। माध्यमिक शालाश्रों के लिए 
यदि बी. ए. बी. एड. की योग्यता न्यूनतम स्वीकार की जाए तो इस योग्यता 
वाले शिक्षकों का प्रतिशत ६०.६४ है । 
शिक्षक प्रशिक्षण को आयोजना 

उपयु बत आँकड़ों से प्राथमिक, मिडिल एवं माध्यमिक शालाओं में 
वर्तमान प्रशिक्षित और शअ्रप्रशिक्षित अध्यापकों की संख्या का भान होता है । 
इससे यह भी विदित होता है कि इन शालाओं में किस थोग्यता के अध्यापक. 
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कार्य करते हैं । ये आँकड़े यह भी बतलाते हैं कि विभिन्न प्रदेंशों में 
प्रशिक्षित और अप्रशिक्षित भप्रध्यापकों का प्रतिशत कितना है और 
कितने अध्यापकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करने की आवश्यकता है। भरत 
शिक्षकों की वर्तमान अवस्था और भादी आवश्यकताओं को देखते हुये चतुर्थ 
पंचवर्षोय योजना में शिक्षक-प्रशिक्षण के निम्नलिखित क्षेत्रों के विकास के 
लिए जोर दिया गया है-- 

(१) श्रप्रशिक्षित शिक्षकों की संख्या को कम करने के लिए पत्राचार 
पाठ्यक्रम की व्यवस्था करना 

(२) प्रशिक्षित श्रध्वापकों के लिए श्रन्त:सेवाकालीन प्रशिक्षण की 
सुविधाएँ प्रदान करना 

(३) प्रशिक्षण संस्थानों की संख्या में वद्धि और विकाप्त का कार्यक्रम 
बनाना और 

(४) शिक्षक प्रशिक्षकों के लिए अन्तः सेवाकालीन प्रशिक्षण की ओर 
ध्यान देना । 

पत्राचार पाठयक्रम-- उपयु'क्त आँकड़ों से स्पष्ट होता है कि शिक्षक 
प्रशिक्षण सुविधाएं बढ़ने के बाद भी प्रशिक्षित श्रध्यापकों की बढ़ती हुई माँग 
की पूति सम्भव नहीं हो पाई बल्कि अप्रशिक्षित शिक्षकों की संख्या बढ़ी है, 
जो निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट होता है--- 

तालिका 
सन्‌ १६६७-६८ में प्रप्रशिक्षित अ्रध्यापकों की संख्या (छातों में) 











अध्यापक प्रशिक्षित अप्रशिक्षित योग. पअग्रशिक्षित 
शिक्षक शिक्षक शिक्षकों का 
प्रतिशत 
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उपयु वत तालिका बतलाती है कि सत्‌ १६६७-६८ के अन्त में 
श्रप्रशिक्षित श्रध्यापकों की संख्या ४.६३ लाख थो, जिसरुमें से ३.८४ लाख 
प्राथमिक शालाओं में और १.०९ राख माध्यमिक शालाओं में थे। इससे पू्े 
द्वितीय अखिल भारतीय इंक्षिक सर्वेक्षण के अनुसार सन्‌ १६६५-६६ में 
भ्रप्रशिक्षित शिक्षकों की बुल संख्या ५.०६ लाख थी जिनमें से ३.१५ लाख 
प्राथमिक शालाओं, १.०८ छाख मभिडिल कक्षाओं और ८४,००० माध्यमिक 
कक्षाओं के शिक्षक थे । 

अप्रशिक्षित श्रष्यापकों के अ्रनुभव को यदि ध्यान में रखा जाए तो 
विदित होगा कि उपयु क्‍त शिक्षकों में से शिक्षकों का एक बड़ा प्रतिशत शिक्षण 
का अनुभव रखता है । ३.१५ छाख अश्रप्रशिक्षित प्राथमिक शालाओं के श्रध्या- 
पकों में से २.४३ छाख शअ्रध्यापक आ्राठ या इससे कुछ कम वर्षो का अध्यापन 
प्रनुभव रखते थे । १.०८ लाख अध्यापक रूगभग ४ वर्ष का अध्यापन भ्रनु भव 
रखते थे । चार वर्ष से कम अनुभव वाले शिक्षकों की संख्या ६४,००० थी। 
इस श्रवधि में ऐसा अनुमान किया जाता है कि इस स्थिति में वुछ सुधार 
हुआ होगा और अप्रशिक्षित अध्यापकों की संख्या लगभग दो छाख रही 
होगी । 

श्रत: इन अनुभव वाले दो लाख अप्रशिक्षित अध्यापकों के प्रशिक्षण 
की व्यवस्था के लिए चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में विचार किया गया। यह 
निर्णय लिया गया कि इस योजना काल मे लगभग चार वर्ष शभ्रनुभव वाले 
दो लाख श्रप्रशिक्षित शिक्षकों के लिए चतुर्थ योजना में पत्राचार पाठयक्रम की 
व्यवस्था की जानी चाहिए । इन अप्रशिक्षित श्रध्यापकों की समस्या असम, 
' पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, मेसूर और जम्मू-कश्मीर में सबसे श्रधिक है। इस 
पत्राचार पाठ्यक्रम को एक विस्तृत पेमाने पर चलाने का उत्तरदायित्व प्रदेशों 
के राज्य शिक्षा संस्थाओं को सौप दिया गया । 


द्वितीय अखिल भारतीय दौक्षिक सर्वेक्षण के अनुसार ८४३२७ 
श्रप्रशिक्षित शिक्षक माध्यमिक शालाओं मे कार्य कर रहे थे | इनमें से ६७,८१८ 
भ्रध्यापक ऐसे थे जो झ्राठ वर्ष के लगभग अध्यापन का प्रनुभव रखते थे और 
इनमें से ५२,७५० भअ्रध्यापक चार वर्ष या उससे कम का शिक्षण श्रनुभव रखते 
थे। इन अप्रशिक्षितों की संख्या श्रसम, बिहार, जम्मू-कद्मी र, मैसूर, नागालेण्ड, 
उड़ीसा, राजस्थान और पदिचमी बंगाल में अधिक थी । चतुर्थ योजना में 
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प्रप्रशिक्षित भौर भ्रध्यापन भ्रनुभव वाले शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था के 
लिए पत्राचार पाठ्यक्रम को चलाए जाने का प्रावधान किया गया। चार 
क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालयों एवं केन्द्रीय शिक्षा संस्थानों को ५०,००० शिक्षकों 
को पत्राचार पाठ्यक्रम के माध्यम से प्रशिक्षित करने का उत्तरदायित्व 
दिया गया । 
न्‍तः सेवाकालीन प्रशिक्षण 

चतुर्थ योजना में यह रवीकार क्या गया कि सुयोग्य एवं प्रशिक्षित 
अध्यापकों के लिए अन्तःसेवाकालीन प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए, श्रन्तः 
सेवा शिक्षा के कार्यक्रमों के बड़े पमाने पर संगठन की श्रावश्यकता है ताकि 
प्रत्येक अध्यापक पाँच वर्ष की प्रत्येक सेवा-श्रवधि के बाद दो तीन महीने की 
अन्तः सेवा शिक्षा प्राप्त कर सकें । इसके लिए यह प्रस्तावित किया गया कि 
इसकी व्यवस्था पुनच्चर्या पाठ्यक्रमों, सेमीनारों, कार्य-शिविरों और भ्रीष्मा- 
वकाश कालीन शिविरों के माध्यम से किया जाए । इस वृहद्‌ कार्यक्रम को 
चलाने के लिए विश्वविद्यालयों, शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों, राष्ट्रीय शैक्षिक 
ग्रनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्‌ श्रौर राज्य शिक्षा संस्थानों को सहयोग देना 
चाहिए । राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थानों को विशेष रूप में विज्ञान शिक्षकों के 
प्रशिक्षण की व्यवस्था का उत्तरदायित्व सौंपा गया । प्राथमिक शिक्षक 
प्रशिक्षण शालाओों एवं माध्यमिक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों में सेवा 
प्रश्धार केन्द्रों को भ्रधिक खोलने का प्रावधान किया गया । 


शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं का विकास 


चतुर्थ योजना के अन्तर्गत छोटे-छोटे श्रौर व्यय की दृष्टि से अधिक 
खर्चीले एवं अनाथिक संस्थाओं की संख्या में कमी करने की योजना बनाई 
गई । इन छोटी प्रशिक्षण संस्थाग्रों की अ्रपने भवन, पुस्तकालय, छात्रावास, 
प्रयोगशालाओं एवं अधिक श्रध्यापकों की नियुवित के लिए अधिक अनुदान 
देने की व्यवस्था की गई | इस योजना की अवधि में १५० शिक्षक महाविद्या- 
लयों को सर्वा गपूर्ण महाविद्यालयों में परिणत किया जाएगा। इन सर्वागपूर्ण 
महाविद्यालयों मे विविध शिक्षुण स्तरों के और विविध क्षेत्रों के श्रध्यापकों को 
तैयार किया जाएगा । इन संस्थाओं के लिए अधिक भौतिक सुविधाएँ प्रदान की 
जाएगी और सुयोग्य प्रशिक्षित शिक्षक प्रशिक्षकों की नियुक्ति की जाएंगी। 
इसके अतिरिक्त सभी प्रकार की शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाश्रों के श्रध्यापकों 


१५४ शिक्षक-प्रशिक्षण के सिद्धान्त व समस्थाएँ 


की योग्यता वृद्धि के लिए उनके श्रन्त सेवा प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी। 
इन अध्यापकों के लिए अंशकालीन प्रशिक्षण की अधिक सुविधाएँ प्रदान 
करने की योजना बनाई गई ताकि शिक्षाक प्रशिक्षक प्रपनी शधिक योग्यता 
बढ़ा सके । 

इस योजना काल में शिक्षाक प्रशिक्षण संस्थाओं में शोध एवं अन्वेषणा 
कार्य के लिए विद्येष प्रावधान किया गया है । शिक्षक प्रशिक्षकों को शोध 
कार्य के लिए प्रोत्साहित करने के लिए झ्राथिक अन॒दान की योजनाएँ बनाई 
गई हैं। एम. ए. (शिक्षा) के द्विवर्षीय पाठ्यक्रम के चलाए जाने के लिए 
विश्वविद्यालयों को अनुदान देने की योजना तैयार की गई । विदवविद्याल्य 
प्रतुदान श्रायोग शिक्षक प्रशिक्षण के विकास के लिए उदार आर्थिक अनुदान की 
नीति को अपनाए हुए है । 
द विश्वविद्यालय अनदान आयोग ने सभी संस्थाओं को समान रूप से 
आधिक सहायता देने की दृष्टि से यह निर्णय लिया कि चार अथवा पाँच लाख 
तक एक संस्था को झ्राधथिक अनदान दिया जा सकता है। इस अधिकतम 
झ्राथिक अनदान की सीमा सभी विश्वविद्यालयों को प्रसारित करदी गई ताकि 
वे शिक्षक-प्रशिक्षण कार्य क्रम के दिकास की योजना तथ्नसार तंपार कर हें 
विगत वर्षो में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्या- 
रूयो एवं विश्वविद्यालयों के शिक्षा संकायों को विकास कार्य के लिए 
पर्याप्त आथिक सहायता प्रदान की । विश्वविद्यालय प्रनुदान आयोग ने शिक्षक 
प्रशिक्षण संस्थाओं के पुस्तकालयों को सम्पन्न करते के लिए निम्नलिखित 
धनराशि दी :-- 








कुटटुरस्वामी शिक्षा महाविद्यालय .. ६००० रू, 

२, सेन्ट जेवियर प्रशिक्षण महाविद्यालय ६००० हू, 
३. श्रीमती बी.सी.जे, कालिज श्रॉफ एज्यूकेदन ३००० रू, 
४. सेकेण्डरी शिक्षा महाविद्यालय, गजरात २२५०० रू, 
५. दरबार गोपालदाप्त महाविद्यालय, सौराष्ट्र ३०००० रू. 
६. शिक्षा विभाग सागर विदवत्रिद्यालय- १५००० हू. 
७. महिला गुंरुकुल शिक्षा महाविद्यालय... १५००० रु, 
८. आन्ध्र लथेरियन शिक्षा महाविद्यालय... १५००० हु. 
६. विद्याभवन शिक्षाक महाविद्यालय . ४५००० रु. 


. १०, शिक्षा महाविद्यालय, जलगांव ३३००० रू. 


पंचवर्षीय योजनाओं में शिक्षक-प्रशिक्षण १५५ 


विश्वविद्यालय अनुदान श्रायोग ने अनेक संस्थाओं को भवन निर्माण, 
प्रयोगशालाओं के निर्माण, श्रव्य-ह््य सामग्री के खरीदने एवं शोधग्रन्थों के 


प्रकाशन के लिए निम्नलिखित शिक्षक-प्रशिक्षण संस्थाओं को अनुदान 
दिया-- 


१. सेकेण्डरी शिक्षक महाविद्यालय, गुजरात २२,५०० रू. 
२. सेन्ट एन्स ट्रेनिंग कालिज ३५,००० रु. 
३. शिक्षा विभाग, सागर विश्वविद्यालय ३०,००० झ. 
४. विद्यामवन शिक्षक महाविद्यालय ६६,५०० रू. 
५. राजकीय शिक्षा महाविद्यालय, देवास ४,००० रू, 
६. केन्द्रीय शिक्षा संस्थान ४,५०० रू. 
७. शिक्षा रह्यविद्यालय, जलगांव ४५,७६० रू. 
८. डी. ए. वी. कालिज श्रॉफ एज्यूकेशन ५०,००० रू, 


ठाठा इन्स्टीट्यूट श्राफ सोशल साइन्सेज को शिक्षा समाजश्ास्त्र के 
अ्न्तगंत एक शोध प्रकोष्ठ खोलने के लिए ३,१६,००० रु. का अनुदान चार वर्ष 
के लिए प्रदान किया गया । 
प्रलीगढ़, इलाहाबाद, बनारस, बंगलौर, कलकत्ता, गोहाटी, गोरख- 
पुर, कर्नाटक, केरल, कुरुक्षेत्र लखनऊ, बड़ौदा, मेसूर, पंजाब, सरदार पटेल, 
एस. एन. डी. टी. महिला विश्वविद्यालय और विश्वभारती विश्वविद्यालयों 
में से प्रत्येक को ३०,००० रु. का अनुदान पुस्तकालयों के लिए पुस्तक खरीदने 
के लिए दिया गया । इनके अतिरिक्त २०,००० रुपया निम्नांकित प्रत्येक 
विश्वविद्यालय को पुस्तकें खरीदने के लिए दिया गया--अन्नामलाई, गुजरात, 
इन्दौर, कद्मीर, उस्मानिया, गुजरात विद्यापीठ, रांची, कल्याणी, जामिया- 
मिलिया, डिब्र ग्रढ़ और वाराणसी संस्कृत विद्यालय । 
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने यह तय किया कि एक बी. एड. 
शिक्षक महाविद्यालय को १०,००० और बी. एड. एवं एम. एड. शिक्षक 
महाविद्यालयों को १५,००० रु. की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएं। इस 
योजना के अनुसार १६२ बी. एड. और ५७ एम. एड. शिक्षक महाविद्यालयों 


को आशिक लाभ पहुँचा और इसके लिए २४,७५,००० रुपये की धनराशि 
निर्धारित की गई। 


आथिक पक्ष 
चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में पहली बार शिक्षक-प्रशिक्षण के लिए 


अलग से धनराशि का प्रावधान किया गया है । योजना के प्रारूप में विभिन्न 
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मदों पर जो घनराशि निर्धारित की गई वह निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट 
होती है-- 














तालिका 
चतुर्थ योजना में शिक्षक प्रशिक्षाण के छिए वित्त 
. क्रम मंद क्रम... मंद... बनराज्षि 7 
संह्या क (करोड़ रुपयों में) 

१. प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण 
(श्र) विस्तार कार्य ३५-० ० 
(ब) विद्यमान संस्थाओं के सुधार हेतु १४-०० 
(सी) पत्राचार पाठ्यक्रम ६-०० 
(द) अन्तः सेवाकालीन प्रशिक्षण ५-०० 
योग ६७-०० 

2. भसाध्यमिक दिक्षाक प्रशिक्षण 
(भ्र) विस्तार कार्य २१००० 
(ब) विद्यमान संस्थाओं के सुधार द्वेतु ३-०० 
(स) पत्राचार पाठ्यक्रम २-०० 
योग २६-०० 
३. राज्य दिक्षा संस्थान २-०० 
४. पूर्व प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण २-०० 
५. राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान २-०० 
योग ६-०० 
कुछ योग ६२-०० 


७७३७ 


उपयु क्त तालिका से स्पष्ट होता है कि योजना में शिक्षक-प्रशिक्षण के 
विभिन्न क्षेत्रों के 4कास की ओर, प्रावधान किया गया है। प्राथमिक स्तर पर 
सुधार की अधिक आवश्यकता है इसलिए इस स्तर के लिए अधिक घनराशि 
का प्रावधान है जो उचित है । इस योजना में विस्तार कार्य के साथ-साथ 
विद्यमान प्रशिक्षण संस्थाह्रों के विकास की ओर भी ध्यान दिया गया है । 


पंचवर्षीय योजनाओं में शिक्षक-प्रशिक्षण १५७ 


'पाँचवीं योजना 

इस समय देश में पाँचवीं योजना का प्रारूप तेयार हो रहा है। 
५१,१६५ करोड़ रुपये की योजना में ३५,५९५ करोड़ रुपया सरकार वहन 
करेगी और होष धनराशि गेर-सरकारी क्षेत्रों द्वारा व्यय किया जाएगा। इस 
भायोजन में २,२५० करोड़ रुपये का प्रावधान शिक्षा के विकास के लिए रखा 
गया है। शिक्षा के विभिन्न मदों पर व्यय की जाने वाली धनराशि के सम्बन्ध 
में अनेक शिक्षा सलाहकार समितियों में विचार किया गया है । इस सम्बन्ध में 
केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने अपनी १८ और १६ सितम्बर ७२ की एक: 
बेठक में पाँचवीं योजना के अन्तगंत शिक्षा के विकास की एक योजना स्वीकृत 
की है । इस झ्रायोजना से भावी शिक्षा पद्धति की एक खूपरेखा प्राप्त होती. 
है । इसके अनुसार प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाश्रों के स्वरूप, स्तर और 
मानदंडों में परिवर्तन की कल्पना की गई है और तदनुसार शिक्षक-प्रशिक्षण 
क्षेत्र में विकास की योजना के प्रस्ताव श्रनुमोदित किए गये है, संभवतः इन 
प्रस्तावों को कुछ हेर-फेर के साथ योजना आयोग स्वीकार कर छेगा, क्योंकि 
केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोडं द्वारा प्रस्तावित सुझाव देश की सर्वोत्क्रष्ट शिक्षा 
सलाहकार समिति से प्राप्त हुये हैं। अतः: इस बोडे द्वारा शिक्षा के प्रस्तावों 
पर संक्षेप में यहाँ वर्णन किया गया है ताकि सन्‌ १९७४ से १६७८ की 
अवधि में शिक्षक-प्रशिक्षण कार्यक्रम का चित्र स्पष्ट हो सके । 
प्रार्थमक शिक्षा 

पाँचवी योजना के प्रारूप को तैयार करते समय यह स्वीकार किया 
गया है कि ६ से ११ वर्ष तक की आयु के विद्यार्थियों के लिये यह व्यवस्था 
१९८०-८१ के अन्त तक कर दी जाए। अनिवायं शिक्षा योजना से शालाओं 
की संख्या में वृद्धि होगी क्‍योंकि विद्याथियों के प्रवेश की संख्या बढंगी। इस 
योजना के अन्तर्गत जो विद्याथियों की संख्या की वृद्धि का श्रनुमान 


लगाया गया है वह निम्नलिखित है-- 
तालिका 


प्राथमिक शिक्षा-संख्यावृद्धि का लक्ष्य (लाखों में) 


वर्ष १ से ५ कक्षाएँ ६ से आठ कक्षाएँ 
पूर्णकालीन अंशकालीन योग पूर्णकांलीन अंशकालीन योग 
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इस आयोजना में प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में निम्नलिखित तीन नवीन 
प्रस्ताव है-+- 

(१) यह मान्यता है कि परस्परागत प्राथमिक शिक्षा योजना बढुत व्यय 
साध्य है, इसके माध्यम से ग्रनिवाय शिक्षा योजना का लक्षद सीमित साधनों से 
संभव नहीं है। झतः प्राथमिक शिक्षा पूर्णकालीन और अंशकालीन दोनों प्रकार 
से चलाई जाए। यह अंशकालीन शिक्षा उन बालक-बालिका्ं के छिए होगी 
जो पूर्ण कालीन शाह्मप्रों में प्रध्ययन नही कर सकते हैं कथोंकि उनको झ्राजीविका 
के छिए कार्य करना पड़ता है अथवा अपने झ्रभिभावकों के कार्य में योग देना 
पड़ता है । इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था को सफलतापूर्वक चलाने के लिए 
सेवा निवृत्त व्यक्तियों, स्वेच्छा से कार्य करने वाले स्नातकों को (जो राष्ट्रीय 


सेवा योजना के अन्तर्गत कार्य करना चाहते हैं ) कुछ भत्ता देकर सेवाकार्य 
में लगागा जा सकता है। 


(२) दूसरी विशेष योजना यह है कि देश में छमभग ५,००० प्रादर्श 
प्राथमिक गालाएं खोली जाएं । 

(३) तीसरी योजना यह है कि ३०० से प्रधिक संख्या वाले प्राथमिक 
मर मिडिल स्कूलों को झतिरिक्त अ्रनुदान देकर उनके भौतिक साधनों में 
सुधार किया जाए | 

इस बढ़ती हुई संख्या के लिए यह अनुमान लगाया गया है कि १० 
लाख पूर्णकालीन और ५ लाख अगकाडछीन अतिरिक्त शिक्षकों की इस अवधि 
में आवश्यकता पड़ेगी | योजना में अ्न्तःसेवाकालीन प्रशिक्षण पर पिशेष श्राग्रह 
दिया गया है| नई शिक्षक-प्रशिक्षण संस्था्रों के खोछने के लिए ११ करोड़ 


और भ्रन्त:सेवाकालीन प्रशिक्षण के लिए ६६ करोड़ रुपयों का प्रावधान इस 
योजना में किया गया है । 


माध्यमिक शिक्षा 

यह स्वीकार किया गया है कि सारे देश के लि! १०+२+ ३ शिक्षा 
पद्धति को श्रपनाया जाए। सकल स्तर पर चारवर्षीय माध्यमिक (कक्षा ६ से 
१२) शिक्षा योजना को स्वीकार कर लेता चाहिए । अतः वर्तमान हायर 
सेकण्डरी कक्षाओं (कक्षा ६ से ११) के साथ"एक वर्ष और जोड़ने की आवश्यकता 
है। विज्ञान शिक्षण कक्षा पहली से दसवीं तक अनिवाय कर दिया जाए। इन 
पाँच वर्षों में विद्याथथियों की संख्या में जो बुद्धि होगी वह अनुमानतः 
इस प्रकार होगी--- 





पंचवर्षीय योजनाओं में शिक्षक-प्रशिक्षण १५६ 
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माध्यमिक शिक्षा के विकास के लिए दो विशेष योजनाएँ बन्नाई गई: 
हैं । पहली योजना तो यह है कि प्रत्येक जिले में एक भ्रादर्श सर्वागीण शाला 
खोली जाएगी । इस प्रकार के लगभग ३२० आददशों स्कूल खोले जाएं गे। दूसरी 
महत्त्वपूर्ण योजना बह है कि विद्यमान शालाओं में से १० प्रतिशत माध्यमिक 
शालाओं का चयन करके उनका विकास विश्येष रूप से किया जाएगा और इसके 
लिए लगभग ३०,००० माध्यमिक शालाओं को १०,००० रुपया अ्रतिरिक्त 
अनुदान दिया जाएगा । 
शिक्षक प्राशक्षण 

पाँचवीं थोजना में माध्यमिक शिक्षक-प्रशिक्षण के विकास के लिए 
विशेष योजना की आवश्यकता को अनुभव किया गया है। भश्रसम और पश्चिमी 
बगाल में विशेषतः वर्तमान शिक्षक-प्रशिक्षण को पिछड़ी हुई अवस्था को 
सुधारने के लिए दो करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। वर्तमान शिक्षक 
महाविद्यालयों के स्तर के विकास के ६ करोड़ रुपए रखे गये हैं। इस स्तर के 
अध्यापकों के लिए भश्रन्तः सेवाकालीन प्रशिक्षण के लिए २० करोड़ रुपये की 
व्यवस्था की गई है । 

पिछली योजनाओं पर यदि हम विहुंंगम हृष्टि डालें तो योजनाश्रों के 
प्रागंत प्रथम तीन योजनाओं में शिक्षक-प्रशिक्षण कार्य क्र के लिए कोई अ्लूग 
से प्रावधान न करके इसको प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के मदों के साथ 
संयुत्ते दःर दिया जाता था । इसका फल यह होता था कि शिक्षक-प्रशिक्षण 
संस्थाओं के धनराशि अनिश्चित रहती थी और प्राथमिक तथा माध्यमिक 
शिक्ष। बने आवश्यकताओं को अधिक प्राथमिकता दिये जाने के कारण इसके 
लिए झा ,क अनु दान कम करू दिया जाता था। चौथी योजना से इसके लिए 
पृथक्‌ प्रावधान किया गया ६। यह एक सही दिशा में कदम है। पाँचवीं 
योजना में वर्तेमान शिक्षक प्रशिक्ष ण॒ संस्थाओं के विकास और भ्रन्त:सेवाकालीन 
प्रशिन्षण को ओर विज्लेष ध्यान दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षक प्रशिक्षण बोडे 
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ग्रौर राज्य शिक्षक प्रशिक्षण बोई के संगठतों के महत्व को स्वीकार किया 
गया । पांचवीं योजना में प्रस्य विकास कार्य कर्मों की ओर भी ध्यान दिया 
जाना चाहिए | एक ओर जहां आदर्श शालाओों को खोलते का विचार किया 
जा रहा है, दूसरी शोर इसी प्रकार की झ्ादर्श शिक्षक -प्रशिक्षण सम्धाओं को 
खोलने की ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिए । इससे ग्न्‍्य सें स्थाग्रों को अपना 
स्तर सुधारने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा । शिक्षक प्रशिक्ष गा संस्थाओं मे प्रयोग 
एवं शोध को प्रोत्साहित करने के लिए उदार आध्िक प्रन दान नीति का पाकून 
किया जाना चाहिए क्योंकि पाँचवी योजना के इन प्रश्चिज्ञर। संस्थाश्रों को 
झ्रधिक विज्ञान-शिक्ष क तेयार करने पड़ेंगे । साथ ही इनको आदर्श शालाओं के 
लिए सुयोग्व शिक्ष क प्रशिक्षित करने पड़ेंगे जो नवीन प्रयोग एवं अ्रमिनव 
परिवतेन संस्थाओं में छा सकें । इसके लिये विनिष्ट प्रकार की प्रशिक्षगा 
संस्थाओ्रों की ग्रावश्यकता हैं। चतुर्थ योजना भें सर्वा गपूर्ण शिक्षक-प्रनिन्षण 
संस्थाओं का समुचित विकास नहीं हो सका ह। इसे प्रकार दी सस्याप्रों 
की विशेष आवश्यकता है श्रौर इसका प्रावधान प्रत्रवर्षीष बोजना में किया 
जाना चाहिए । 

केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने पांचब्री योजना के लिए एक 
महत्त्वपूर्ण सुझाव दिया है कि इसकी सफलता के लिए यह झरावश्यक ४ कि 
प्रशासनिक ढाँचे में वांछतीय परिवर्तत लाया जाए। योजना के लिए शिक्षा 
निरीक्षक, पर्यवेक्षक एवं अन्य प्रशासनिक अधिकारियों बे नवीन श्रादश्यकताओं, 
को ध्यान में रखते हुये प्रशिक्षित किया जाए । इसके लिए नेशनल स्टाफ 
कालिज फार एज्‌केशनल प्लानर्स एवं एडमिनिस्ट्रेट्स (राष्ट्रीय शिक्षा योजना 
निर्माता एवं प्रशासक स्टाफ काछेज) की स्थापना का सुझाव दिया है । शिक्षक 
प्रशिक्षण के विकास के लिए राष्ट्रीय स्तर पर राषट्रोव अध्यापक शिक्षा मडछू 
और राज्य स्तर पर राज्य श्रध्यापक शिक्षा मंडक का गठन किया जाना 
चाहिए । योजना की इस पूर्व तैयारी के लिए यह भ्रनुमान लगाया गया है कि 
सन्‌ १६७२-७३ में ३० करोड़ और १६७३-७४ में १०० करोड़ इपए की 
भ्रावरयकता पड़ेगी । इन प्रस्तावों के क्रिपाजययन से शिक्षा और जक-प्रतिलण 
के उद दयों की उपलब्धियाँ सरलता से हो सकेगी । 


_सफल्लकममकमनकक_, 
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प्रशिक्षणाथियों के कार्य का मुल्यांकन 


५००३४ 








प्रशिक्षणाथियों के कार्य का मूल्यांकन किस प्रकार किया जाए ? यह 
प्रश्न जटिल है । इसका एक उत्तर यह है कि मल्यांकन के अन्तर्गत हम प्रशि- 
क्षणाथियों के उन भ्रपेज्चित व्यवहार परिवतंनों की परीक्षा लेते हैं जिनका 
निर्धारण पाठ्यक्रम के निर्माण के समय किया गया था। इस प्रकार के पाठय- 
क्रम को पढ़ाने से पूर्व इस्से होने वाली उपलब्धियों का निर्धा-ण तथा इसके 
उदददयों का स्पष्टीकरण किया जाता है । तदनसार अध्ययन-अध्यापन की 
विघाएँ निर्घात त की जाती हैं जिसुसे निर्धारित लक्ष्यों एवं उद्ं इयों की प्राप्ति 
हो सके । पाठ्य्क्रम के भ्रन्त में प्रशिक्षणादियों में ज्ञान कुशलताशरों, क्षमताश्रों, 
एवं रुचियों में परिवर्तन की श्रपेक्षा की जाटी है। इन्हीं व्यवहार परिवतंनों 
का अंकन मल्यांकन के भ्रन्गेंत किया जाता है। इन उहं श्यों, प्रध्ययन-- 
अध्यापन की +धियों एवं मूल्यांकन का भ्रन्ततः सम्बन्ध निम्नलिखित चित्र से 


स्पष्ट होता है--- 
7 उह्द श्य 
40 
४८ 
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प्रक्रम 


किसी प्रशिक्षणार्थी के कार्य का मूल्यांकन वर्ष के भ्रन्त में एक बाह्य 
परीक्षा लेने मात्र से नहीं हो सकता है । प्रशिक्षार्थी में व्यवहार परिवतंन 
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निरन्तर होता है। वर्ष के प्रन्त में एक परीक्षा मात्र से उसका योग्यनांव न 
नहीं हो सकता है । इसलिए यह ग्रावश्यक है कि प्रशिक्षणार्थी की प्रवेश के 
समय योग्यता निर्धारित होदी चाहिए । प्रशिदाण काल में रुमय-रामय पर 
ज्ञानाजन के साथ-साथ, प्रशिक्षणाथियों का म॒यांकम होते रहना चाहिए । 
उचित मुल्यांकन को हाप्टि में परीक्षक को निम्नलिखित सीन ्थ्यों का बोध 
होना चाहिए । 

(१) यह ज्ञात होना चाहिए कि प्रश्िक्षाथियों का पाठ्यक्रम से पूर्व 


ऋण. 


क्या स्तर था, झरेर उनमें पाठ्यश्रम के माध्यम से कौन से व्यवहार परिवर्तन 
किये गये ? 


(२) प्रशिक्षाथियों के व्यवहार परिवर्तनों का लेखा रखा जाना चाहिए 
और इनका लेखा-जोखा उचित आलेख पत्रों में अंकित दिया जादा च.हिए, 
भौर 

(३) इस बात की रमीक्षा को जानी चाहिए! कि ओ्रशिक्षा मं 
होने वाले व्यवहार परिवर्तत किसे सीमा तके अपेक्षित उरदइयों ढी पति 
करते हैं ? 

मूल्यांकन के उगयु कस संद्धान्िक पक्षों को ध्यान में *खते हुए एस 
अध्याय में इस बात का देशंन किया जायगा कि शितक प्रशिक्षण संस्थाओं भे 
प्रशिक्षणा्ियों क्ष कार्य ना १रीक्षण किस प्रकार किया जाता है । ४४ि धार्थी 
के कब का थो धत्टियों से मूल्यांकन टोवा है--- 

११) संद्धांतिक विषयों में प्रःप्त योग्यता, और 

(२) अध्यापन अम्यास और क्ियात्मक पक्षा में प्राप्त योयना । दोनों 
प्रकार के इस योग्यटांकन का विवरशा आगे के पषढों में दिया गया है । 

सुध्चा की दृष्टि से प्रशिक्षावियों के मूल्यांकत की <धि५पों का वर्णन 
सीन छीषकों के अन्तर्गत किया जाएगा-(१) शोध एवं स्था कोत्तर पाठ्यक्रम 
(२) बी. एड. प.ठयक्रम और (३) प्राथमिक श्रध्यापक प्रशिक्षक पाद्यक्रम । 
सेद्धान्ति वपणों मे मु याकन 

पोएच, डो. रतर पर- सन्‌ १६६६ के आभँकड्ों के आधार पर सोलह 
विश्वविद्यालय पीएच. डो. (शिक्षा) को श्री प्रदान करते हैं। भारतीय विददव- 
विद्यालयों में पोपच, डो. शोघ निवन्ध के , आधार पर प्रद्यत की जाती है । 
प्रशिक्षार्थी द्वारा प्रस्तुत ग्ोधग्रन्थ का मूल्यांकन टीन परीक्षक करते हैं। 
कुछु विश्वविद्यालयों में इन दीन परीक्षात्रों में से एक 4रीक्षक विदे-३ विशेषज्ञ 
भी होता है । इन तीनों की सहमति और दो परीक्षाकों के सम्प्रंख साक्षात्कार 
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(वाइवा) की रिपोर्ट पर पीएच. डी. प्रदान की जाती है। केवछ मेरठ विधृक्ष- 
विद्यालय में पीएच.डी, से पूर्व एम. फिल. पाठ्यक्रम पूर्ण करना पड़ता है। एम. 
फिल. पाठ्यक्रम में शिक्षा के कुछ सैद्धान्तिक विषयों का भ्रध्ययन करना पड़ता हैं । 
इन विषयों में उत्तीण होने के पश्चात्‌ पीएच.डी. के लिए दोध निवन्ध लिखना 
पड़ता है । 
एम. एड. स्तर पर मूल्यांकन 

सन्‌ १६६६ तक उपलब्ध आँकडों के आधार पर छत्तीस विष्वविद्याल्ष्यनो 
में एम. एड. की परीक्षा होती है। इनमें से सात विश्वविद्यालयों में ज्िक्षा, 
संकाय हैं जो एम. एड. की' शिक्षा देते हैं श्ौर इन विद्वविद्यालयों के अन्तर्गत 
६७ शिक्षक महाविद्यालयों में! एम. एड. की कक्षाएँ लगती हैं । 

भारत के लगभग सभी विद्वविद्यालयों में एम. एड. परीक्षा के लिए 
कुछ सैद्धान्तिक विषय निर्धारित होते हैं, साथ में प्रशिक्षायियों को एक वोघ 
निब॑न्ध भी लिखना पड़ता हैं। अब केवल तीन अथवा चार विद्वविद्यालय ऐसे 
हैं जो केवल शौध निबन्ध के आधार पर एम. एड. की डिग्री प्रदान करते हैं-। 


एम. एड. में सैद्धान्तिक प्रइनपत्रों की परीक्षा बाह्य परीक्षकों द्वार 
ली जाती है। विश्वविद्यालय परीक्षक नियुक्त करता है और प्रदनपत्रों का 
मल्यांकन इन परीक्षकों द्वारा ही किया जाता है । लेकिन विगत कुछ वर्षों सें 
मल्यांकन पद्धति में परिवततंन ६ष्टिगत हो रहा है । बाह्य परीक्षण के साथ-साथ ' 
आन्तरिक मूल्यांकन पर भी विद्योष बल दिया जा रहा है। आल्तरिक मूल्यकिन 
के लिए अंकों का प्रतिशत विभिन्न विश्वविद्याल्यों में भिन्न-भिन्न है । अजेद्न 
सामान्यतः प्रत्येक सैद्धान्तिक प्रइनपत्र में २५ प्रतिशत अंक आन्तरिक हैं और 
इन अंकों को प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षार्थी को निबन्ध, व्यक्ति-भध्ययन 
अथवा शैक्षिक निबन्धों का सार लिखकर अपनी योग्यता का परिचय देना 
पड़ता है। शोध निवन्ध का मल्यांकन बाह्य तथा आन्तरिक परीक्षा अ्रणाली 
के आधार पर किया जाता है। कुछ विश्वविद्यालयों ने प्शिक्षार्थी की योग्यता 
का अंकन करने के लिए साक्षात्‌कार विधि का प्रयोग प्रारम्भ कर दिया है । 
ब'. एड, के संद्धान्तिक विषयों में मल्याफन 

सामान्यतः सैद्धान्तिक विषयों में प्रशिक्षणाथियों का मूल्योकत बाक्ल 
परीक्षा के आधार पर होता है। प्रत्येक प्रश्नपत्र के अंक निर्धारित होते हैं. 
जिनकी सीमा प्रइनपत्रों की संख्या के श्राधार पर विभिन्न विद्वविद्यालयों 
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मिन्न-शिश्ष होती है । सैद्धास्तिव विषयों के अंक २०० से ८०० के मध्य अछूग- 
अलग विश्वविद्यालयों में पाये जाते है । एक ओर नागपुर विश्वविद्यालय में 
वैद्धान्तिक विषयों के लिए ३०० अंक हैं जबकि पंजाब में इन विषयों के लिए 
८०० अंक निर्धारित पिये गये हैं। सामान्यतः ४०० से ५०० अंक सेद्धान्तिक 
प्रदभपत्नों के ला विशवच्चद्यालयों द्वारा निर्धारित किये जाने हैं। 

एक नतीन परिदर्तेन संद्च/न्तिक विषय के मृल्यांकन के क्षेत्र में कुछ 
(इदविद्याल्यों ने अपनाया # । अब आन्तरिक मूल्यांकन को महत्त्व दिया जाने 
लगा है और सैद्धान्तिक प्रइनपत्नां के लिए निर्धारित अंकों का कुछ प्रतिशत 
आंतरिक मूल्यांकत के लिए रखा जाता है। आंतरिक मल्यांकन का प्रतिशत 
प्रलम-अछग विश्वविद्यालयों में अलग-अलग हें। एक ओर केरल राज्य के 
दिक्षा विभाग वारा १० प्रतिशत अंब प्रांतरिक मूस्यांकन के लिए हैं, दूसरी 
ओर पंजाबी श्र जामिया मिलिया (दिल्ली) में ५० प्रतिशत अंक आंतरिक 
मत्यांकत के लिए रखे गये है । लेकियव अधिकांश विश्वविग्रालयों में २५ से 
३० प्रतिशत अंबः आंतरिक मृत्यांकन के छिए निर्धारित है। सन्‌ १६६६ के 
घाकहो के अनुसार अ्रठारद (दराद्चार्यों में आंतरिक मूल्यांकन पद्धति को 


स्वीकार कार, लिया गया है । 
बड़ौदा *विषय्विद्याल्य ने बाह्य परीक्षा को पूर्ण रूप से समाप्त 


करके ग्रास्तरिक मुत्यांकन पद्धति को अपताया है । इस भ्रान्तरिक 
घूस्यांकन. के अन्तर्गत प्रशिक्षणार्थी का थोग्यतांकन निबन्ध, गुृहकायें 
ओर वाक्षा के टेस्ट्स अथवा परीक्षा में प्राप्त अंकों हारा किया जाता है। 
प्रशिक्षार्थ को कक्षा में अपने अध्ययव और योग्यता का परिचय कक्षा में 
प्रायोजित विचार-विमर्श में भाग छेकर देना पड़ता है। अध्यापन अभ्यास के 


लिए प्रशिक्षार्थी को ग्रामीण शालाओं में ५ शाला-अध्यापन के लिए जाना पड॒वा 
है। इसके अतिरिक्त सामान्य श्ालाप्रों में उनको अध्यापन अभ्यास करचा 


पइता है । इस प्रकार आयोजित अध्यापन प्रभ्यास का मूल्यांकन भी आतन्तरिक 
होता है । इसके लिए कोई बाह्य परीक्षक नियुक्त नहीं किया जाता है । इस 

घूल्यांकन में साक्षात्कार प्रशाली के बहुन महत्व दिया जाता हुँ । जब 
प्रशिक्षाययों का सैडांविक विषयों और अध्यापन अभ्यास का मूल्यांकन पूर्ण 
हो जाता है. तब अन्त में उनको विश्वविद्यालय द्वारा मनोनीत पांच सदस्यों 
के एक बोर्ड के सम्भुख साक्षात्कार हेतु प्रस्तुत होना पड़ता है। इस बोड में 
तौन शदस्य विश्वविद्यालय के शिक्षा संकाय के होते हैं और दो बाह्य सदस्य 
अच्य - विश्वतिस्याऊयों से आामन्त्रित किए जाते हैं । यह बोड प्रशिक्षा्थियों 
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द्वारा किये गये सम्पूर्ण कार्य को हृष्टि में रखकर उनसे प्रइत करके उनका 
मूल्यांकन करता है । बड़ौदा विश्वविद्यालय प्रशिक्षात्रियों को अंक प्रदान न 
करके ग्रेड प्रदान करता है । प्रशिक्षणार्थियों का मूल्यांकन ग्यारह पाईन्ट 
स्केल पर किया जाता है, यथा 8+,8, ७ -, 3+ , 3,8-, 0 +- , 0,0--, 
7 और ४, एक प्रशिक्षार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए सैद्धांतिक विषयों में कम 
से कम (ः और अध्यापन अभ्यास में ४ ग्रेड प्राप्त करना पडता है। 

श्रांतरिक मृल्यांकन लगभग ६१ महाविद्यालयों द्वारा स्वीकार किया 
गया है। इस संस्थाओं में श्रांतरिक मूल्यांकत की विधियाँ अलग-अलग प्रकार 
की है। कुछ सस्थाओं में सजानत पर कक्षा में परीक्षा द्वारा वोग्यतांकन किया 
जाता है। कुछ संप्थाओं में निबन्ध, विचार-विमशे, पुस्तक समीक्षा, शाला 
अथवा छात्रों के व्यक्ति अध्ययन, किसी विद्योष प्रोजेक्ट प्रतिवेदन आदि के 
भाधार पर आंतरिक मूल्यांकन किया जाता है और अंक दिये जाते हैं। 
प्रशिक्षणाथियों द्वारा छिखित कार्य, पुस्तक समीक्षा श्रथवा विद्यार्थियों पर 
लिखे गये व्यक्ति-अ्रध्ययत का वाचन शिक्षक प्रशिक्षकों द्वारा कक्षा में करवाया 
जाता है ताकि उन पर विचार-विमश हो सके । बी. एड, प्रशिक्षणाथियों कौ 
योग्यता को जाँचने के लिए साक्षात्कार विधि को भी उदयपुर और बडीदा 
की संस्थाओं में भ्रपताया गया है । शिक्षक प्रशिक्षक प्रशिक्षाथियों को इस 
साक्षात्कार में पुस्तकालय में पढ़ी गईं पुस्तकों का परिचय देना पडता है भोर 
अपने निबन्धों और व्यक्ति-अध्ययन के सम्बन्ध में प्रइनों के उत्तर देने पड़ते 
हैं। दिल्‍ली और जबलरूपुर विश्वविद्यालयों में अशिक्षाथियों को कुछ मनोः 
वैज्ञानिक प्रयोग करने पडते हैं जिनका आंतरिक मुँल्यांकत किया जाता है। 
कुछ श्रन्य विश्वविद्यालयों ने जाला के विषयों का अध्ययन प्रशिक्षाथियों के 
लिए अनिवायं कर दिया है। इनमें विषयवस्तु का परीक्षण अधिकांशत 
आंतरिक मूल्यांकन पद्धति द्वारा किया जाता है। द 
बी. एड. अध्यापत अभ्यास मूल्यांकन 

अध्यापन अभ्यास के मूल्यांकन का आधार अन्तरविज्ञानीय है । 
प्रशिक्षार्थी के कार्य की समीक्षा वैज्ञानिक और दाशैनिक पृष्ठभूमि पर करनीं 
पड॒ती है । इन मल्यांकनों की विधियों में विविधता हो सकती है, लेकिन इस 
योग्यतांकन को कुछ सिद्धान्तों पर किया जाना चाहिए । अध्याएन अभ्यास 
मूल्यांकन के कुछ आधारभूत सिद्धान्त हैं । यदि इन सिद्धान्तों पर भूल्यांकन 





३६९९ शिक्षक-प्रशिक्षण के सिद्धान्त व समस्याएँ 





“किया जाए तो अध्यापन अभ्यास अधिक वस्तुनिष्ठ एवं सर्वागीण हो सकता 
है। अध्यापन प्रभ्यास के कार्यक्रम को उन्नत बनाने के लिए ये सिद्धान्त मार्य- 
दरश्शिका के रूप में प्रयुक्त किए जा सकते हैं । श्रध्याय सात में कुछ सिद्धान्तों 
की विवेवता की गई थी, लेकिन अतिरिक्त अध्यापन अ्रभ्यास के मूल्यांकन के 


निप्ललछिखित सिद्धान्त भी महत्वपूर्ण हैं-- 
ग्रध्यापन भ्रभ्यास मृल्यांकन के ;पुख सिद्धान्त 





(१) अध्यापन अभ्याप्त का स॒ल्याॉंकन जातान्तिक प्रशिक्षा वर्शोत के आधार 
... पर होना चाहिये 

देश ने प्रजातन्त्र को स्वीकार किया है अतः प्रशिक्षार्थी को प्रजातांतिक 
खुल्षों पर विश्वास होना चाहिए और उसको अध्यापत अभ्यास में उन गुणों 
वंगू अजित करने का ग्रवसर मिलना चाहिए जो उसको प्रजात॑ान्रिक समाज में 
रहने वी क्षमता प्रदान करते हैं। प्रशिक्षार्थी को व्यक्ति के महत्व, मूल्य और 
सम्मान को स्वीकार करना चाहिए ; सामूहिक रूप से समस्या को समझने 
और उससे निराकरणा में सहयोग देने की वृत्ति होनी चाहिए ; प्रजातान्त्रिक 
सुल्यों पर विश्वास होना चाहिए और प्रजातांजिब विधियों को शिक्षण में 
अपनाने की योग्यता होनी चाहिए। इन्हीं गुणों का विकार करना अध्यापन 
अध्यास के प्रमुख उद्दे एव होने चाहिए और इन्हीं का मुल्यांकत इस अवधि में 
किया जाना चाहिए । ः 
(१) अध्यापन अभ्यास सूल्यांकन के विशिष्ट उद्देश्यों का स्पष्टोक 
अशिक्षावियों से अपेक्षित व्यवहार परिवतेन के संदर्भ में करना चाहिए 

शिक्षक-प्रशिक्षण के लक्ष्य स्पष्ट होने चाहिए । उन्हीं लक्ष्यों की 
प्राप्ति के लिए अध्यापन अभ्यास के विशिष्ट उद्दे इय स्पष्ट रूप से परिभाषित 

















ऋ्त से प्रशिक्षाथियों में कौनसे व्यवहार परिवतेन अपेक्षित हैं । इन्हीं अपेक्षित 

व्यवहार परिव्तनों का मुल्यांकन किया जाना चाहिए । 

(३) अध्यापन अभ्यास में अपनाई जाने बाली विधियाँ विविध प्रविधि और 
प्रकम पर्याप्त मात्रा में निदानात्मक होनो चाहिए जिससे प्रशिक्षार्थी 
सीखने की भ्रम की विभिन्‍न अवस्थाओं का ज्ञान प्राप्त कर सके 


प्रशिक्षार्थी अध्यापन प्रभ्यास काल में पढ़ाने की कछा को स्वयं सीखता 








प्रशिक्षणाथियों के कार्य का मल्यांकन १६७- 


। इस व्यवहार परिवतेंन को प्राप्त करने के लिए बह शिक्षरा की कलाओं 
और क्षमताओों को अजित करने के लिए प्रयत्नशील रहता है। अत: शिक्षक 
प्रशिक्षक स्वय. इस बात को जानने के लिए प्रयत्नशीर रहता है कि 
प्रशिक्षार्थी में किस सीमा तक शिक्षण की वाद्धित क्षमताएँ उत्तन्न हो गई हैं । 
इसके लिए वह मूल्यांकन करता है। च्‌ूकि यह दीखने की प्रक्रिया प्रशिक्षार्थी 
में अनवरत रूप से चलती रहती है अत. अध्यापन अभ्यास के अन्तर्गत 
प्रशिक्षार्थी का मूल्यांकन सतत होते रहना चाहिए । शिक्षक प्रशिक्षक के 
मूल्यांकन की विधि निदानात्मक होनी चाहिए ताकि वह समय-समय पर 
प्रशिक्षार्थी के विकास में योग दे सके । 

(४) अध्यापन अभ्यास को सम्पुर्ण धोखने की प्रक्रिया का एक अभिन्‍न अंग 
सानना चाहिए गौर इससें प्रशिक्षार्थो, सहयोगी अध्यापक और छात्रों 
का सहयोग होना चाहिए 

सरोखने के सिद्धान्त के आशय यह है कि दशीखने वाले में व्यवहार 
परिवर्तन हो रहा है जो उसकों नवीन परिस्थितियों मे कार्य करने के छिए 
योग्य बना रहा है । इस सीखने के सिद्धान्त का मल्यांकन से घनिष्ठ सम्बन्ध 
है । अतः शिक्षक प्रशिक्षक को अध्यापन अभ्यास के द॑ज्ञनिक रीति से 
मूल्यांकन के लिए सर्वप्रथम सीखने के सिद्धान्तों का ज्ञान आवश्यक है । 


प्रशिक्षार्थे को ऐसे अवसर प्रदान करने चाहिए जिससे वह स्वर्ण 
सीखने की प्रक्रिया में संलग्न हो रुके । उसे प्रयोग और परीक्षण के लिये प्रेरित 
करना चाहिए । उसे अपने प्रयोगों के परिणामों को र्वू्य मुल्योकन के 
अवरुर दिये जाने चाहिए। सीखने की इस प्रक्रिया में प्रशिक्षार्थी की शिक्षक 
प्रशिक्षक, शाला के श्रध्यापक और छात्रों का सहयोग प्राष्त हींनां चाहिए । 
इन वांछुनीय अनुभवों की योजना सामहिक रूप से तैयार की जानों चाहिए 
और इन अनुभवों के मुल्याकन मे भी सामूहिक योगदान होना चाहिए 


(५) अध्यापन अभ्यास फा सत्यांकन गुणात्मफ एवं संख्यात्मक दृष्टि से किया 
जाना चाहिए 


अध्यापन भ्रभ्यास के मृन्याकन के अ्रन्तगंत जिन तथ्यों के सम्बन्ध 
में निर्णय लेते हैं, वे है--शैक्षणिक अनुभव किस सीमा तक उपयोगी रहे 
किस सीमा तक प्रशिक्षार्थी मे व्यवहार परिवतेंन हुए भौर विस सीमा तक 
अध्यापन अभ्यास के उद्दे ष्यों की उपलब्धि हो सकी ? इस दृष्टि से मूल्यांकन 
एक व्यापक प्रक्रिया है जिसका आधार कुछ सिद्धान्त एवं उद्ं श्य हैं। मुल्यांकन 


१६८ दशिक्षक-प्रशिक्षण के सिद्धान्त व समस्याएँ 


की प्रक्रिया उन प्रयत्नों का एक अंग है जो शिक्षण के सुधार, लक्ष्यों कौ 
प्राप्ति अथवा योग्यतांकन के लिए किए जाते हैं। मूल्यांकन को द्ौक्षणिक ” 
प्रक्रिया में गृणात्मक तथा संख्यात्मक हृष्टियोँ से प्रयुक्त करना चाहिए | 
(६) अध्यापन अभ्यास सल्यांकन एक सतत-सर्वा गीण क्रिया हुँ और इससे 
शिक्षक-प्रदिक्षण कार्यक्रम का विकास होता हूँ 

अध्यापन अभ्यास के मूल्यांकन को उस अवधि तक ही दोमित न रखा 
जाए जब तक कि प्रदिक्षार्श श्रभ्यास पाठ दे रहा है । वास्तव में अध्यापन 
प्रभ्यास मूल्यांकन प्रशिक्षार्थो के क्षमताओं की जाँच का केवल एक तरीका 
है। उसकी योग््रता केवल पाठ पढ़ाने की क्षमता तक ही न आँकी जाए, बल्कि 
प्रशिक्षार्थी की शाला के संगठन, प्रशाषन, पाठ्येवर क्रियाओं के आझ्रायोजन 
ग्रादि का योग्यटांकन भी किया जाना चाहिए । इसलिए प्रक्षिक्षार्थी दी 
योग्यता का सृल्यांकन भ्रनेक परिरिथतियों में किया जाता है भौर अध्यापन 
अभ्यास का मूल्यांकन इस सम्पूर्ण क्रिया का एक अंग है । 
(७) वर्तमान प्रजातांत्रिए सामाजिक ढाँच में केवल एक अच्छे शिक्षक के गुण 

का वर्णन करता हो अध्यापन अस्‍्यास के सूल्यांकन का उद्देश्य नहीं हूं 

प्राचीन समय में एक अच्छे भ्रध्यापक से आशय थे कि उसको विषय 
सामग्री का यथेष्ट ज्ञान है, उसमें कक्षा में अनुशासन रखने की योग्यता है, 
प्रघन पूछने की कला है, पाठ योजना बनाने की क्षमता है और व्याख्यान देवे 
का कौशल है। लेकिन प्रशिक्षार्थी के मानव-तर्व्र को ओर ध्यान नहीं दिया 
जाता था और न उसके सामाजिक और प्रजातांत्रिक कर्तव्यों और कार्यों की 
ओर आग्रह दिया जाता था। झ्ाज की आधुनिकीकरर क्रक्रिया में शिक्षक के 
कार्यों में विशेष भ्न्तर है । आज के शिक्षक में शिक्षण का ज्ञान तथा 
कुझलताएँ लो होनी ही चाहिए लेकिन ज्ञान और क्षमताएँ ही पर्याप्त नहीं 
हैं। श्राज के शिक्षक से यह अपेक्षा है कि वह रुूमाज में शिक्षा के कार्य को 
समझे, एक अच्छी शिक्षा योजना में योगदान दे सके, उसका स्वयं का एक 
जीवन दर्श्षत हो भौर उसमें झाध्यात्मिक एवं नैतिक मूल्य हों । अध्यापन 
भ्र्यास को इन उद्द ध्यों की पूर्ति में योगदान देना चाहिए । 

अध्यापन अभ्यास के कार्यक्रम में उपयुक्त सभी सिद्धान्तों का समावेक्ष 
होना झ्रावदयक है । इन्हों सिद्धांन्तों के आधार पर एक उपयोगी और सार- 
गर्भित मूल्यांकन योजना तैयार की जानी चाहिए । 


प्रशिक्षणाथियों के काय का मूल्यांकन १६६ 


अध्यापन अभ्याप्त के सुल्यांकन की वर्तमान अवस्था--श्रध्यापन 
करा मूल्यांकन विश्वविद्यालयों में सामान्यतया देनिक श्रभ्यासपाठ शिक्षण, एक 
या दो समालोचना पाठ और वाषिक परीक्षा के पाठों के श्राधार पर 
किया जाता है । दैनिक पाटों का मृल्यांकन बाह्य परीक्षकों द्वारा 
किया जाता है । विभिन्न विदवविद्यालयों में १०० से ४०० तक 
के अंक श्रध्यापन अभ्यास के लिए निर्धारित होते हैं। १०० अंक विश्व 
भारती, बनारस विश्वविद्यालयों में निर्धारित किए गए हैं, ४०० अंक जामिया 
मिलिया में और लगभग तीस विश्वविद्यालयों में २०० अंक अध्यापन श्रभ्यास 
के लिए रखे गए है | बम्बई विश्वविद्यालय में परीक्षा परिणाम के लिए अंक 
नही हैं, बल्कि ए, बी, सी, डी, ई ग्रेड दिये जाते है । इन ग्रेड्स हारा 
प्रशिक्षार्थी की योग्यता का अंकन किया जाता हे । यह ग्रेड पद्धति महाराष्ट्र 
के ग्रस्य विश्वदिद्यालयों भें भी प्रचलित है । 

कुछ विश्वविद्यालयों में अ्रध्यापन अभ्यास मून्याकन मे आँतरिक और 
बाह्य परीक्षाओं के अंकों को जोड़ दिया जाता है । आंतरिक मुल्यांकव पद्धति 
में अभी बर्रे विविधता है| कुछ विश्वविद्यालयों मे आंतरिक मूल्यांकन को 
कम महत्त्व दिया जाता है। जबकि कुछ विश्वविद्यालयों में आंतरिक मूल्यकिन 
को अधिक महत्त्व दिया गया है । इसी रहत्ता के आधार पर श्रांतरिक 
मूल्यांकन के लिए अंक निर्धारित किए गये है| ये अंक १३ से १०० प्रतिशत 
के मध्य में हैं। बदंवान विश्वविद्यालय में आंतरिक मूल्यांकन के लिए १३४ 
प्रतिशत अंक हैं, जबकि दिल्‍ली, बड़ौदा, उस्मानिया, केरल, मद्रास भादि 
विश्वविद्यालयों में १०० प्रतिशत श्रांतरिक मूल्यांकन है। अधिकांश विश्व- 
विद्यालयों में ५० प्रतिशत अंक आंतरिक मूल्यांकन के लिए निर्घारित किए 
गए हैं। इन विश्वविद्यालयों में प्रमुखतया राजस्थान, उदयपुर, सरदार बललभ 
विद्यापी5झ, कलकत्ता और कल्याणी उल्लेखनीय है । इन विद्वविद्यालयों मे 
आंतरिक मूल्यांकन का संशोधन बाह्य परीक्षकों द्वारा किया जाता है। 


कस 


उपयु क्त विद्वविद्यालयों के आंतरिक मूल्यांकन के जाधघार झौर 
तरीकों में बहुत विविधता पाई जाती है । लगभग छब्बीस महाविद्यालय 
आंतरिक मूल्यांकन के लिए पाठ योजनाओं, श्रव्य-६इय सामग्री की तैयारी 
और प्रयोग पर विशेष आग्रह देते है । वुछ भरन्‍्य महाविद्यालयों में भ्रांतरिक 
मूल्यांकन के अन्तगंत प्रशिक्षार्थी का पाठ्येतर क्रिया-कलापों में भाग लेना, 
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पाठियों के अम्यास पाठों का अवलोकन करना, श्रव्य -हृथ्य सामग्री तैयार 
करना, अनुशासन रखना, समालोचना पाठ श्रादि को महत्त्व देते हैं । 

. आंतरिक मूल्यांकन की अंतिम जाँच की विधियों में काफी अन्तर है।' 
कुछ महाविद्यालयों में पयं वेक्षण करने वाले शिक्षक प्रशिक्षकों का निर्णय अन्तिम 
है । कुछ महाविद्यालयों में शिक्षक प्रशिक्षकों द्वारा दिए गए अंकों की जाँच 
प्रधाताचाय या प्राध्यापकों की एक समिति करती है। उदाहरणा के लौर पर 
दिल्‍ली विश्वविद्यालय के अन्तर्गत दो शिक्षक महाविद्यालय हैं 
अभ्यास का मुल्यांकन आंतरिक रूप से सम्बन्धित दिक्षक प्रशिक्षेक कर छेते हैं 
जेकिन दोनों महाविद्यालयों के अंकों के मापदण्ड में एब्रूपता लाने की हृष्टि 
से विश्वविद्यालय एक सम्ति या बोर्ड का गठन करता है | यह समिति जिसमें 
दोनों महाविद्यालयों के प्राध्यापक होते हैं, नमते के तौर पर प्रयास पादों 
का पर्यत्रेक्षण करती है और दिए गए श्रंकों से सहमति या झग्रसहरूति प्रकट 
करती है| कुछ महाविद्यालयों में झ्ंतरिक मल्यांकन के अंकों का निर्धारण: 
बाह्य परीक्षक भौर झ्रान्तरिक परीक्षक द्वारा दिए हुए अंकों के योग के आौसत 


द्वारा होता है। इसका विशद विवरशा पिछले प्रध्याय में दिया गया 
(८) ध्यावहारिक कार्य तथा अन्य क्षमताओं का सूःयांकल 

विश्वविद्यालयों ने व्यावहारिक काये को पाठ्यक्रम का झनिदार्य अंग 
बता दिया और इनका मूल्यांकन » बाह्य अथवा पआलान्तरिक परीक्षण पद्धति 
पर होता है। विभिन्न विश्वविद्यालयों ने २० से लेकर ८०० अंकों के बीच 
अंक व्यावहारिक कये के लिए निर्धारित किए हैं। २० अंक बेदंबल विश्व- 
विज्ञालय और ८०० अंक जामिया मिलिया (दिल्ली) ते निर्धारित किए हैं । 
लगभग है२ विश्वविद्यालयों ने २०० अंक क्रियात्मक पक्ष के तय किए हैं 
लगभग ग्राठ विश्वविद्यालयों ने ३०० और सात विश्वविद्यालयों ने १०० अ्रंक 
निर्धारित किए हैं । इन अंकों को प्रशिक्षार्थी द्वारा किए गए ह 
दत्त कार्य प्नभिलेख-पत्र और दैनिक डायरी पर प्रदान किया जाता है । 
.... पर्यवेक्षण की विविर्या और अस्यास पाठ का सूल्यांकन--देनिक 
अभ्यास पांठ के मार्गदर्शन और पयेवेक्षण की प्रनेक विधियाँ हैं। विभिन्न 
महाविद्यालयों ने प्रशिक्षकों के दैनिक पाठों के प्यंत्रेद.ण के लिए अनेक विधियाँ 
प्रपुनाई हैं। अधिकांशतः शिक्षक प्रशिक्षक ही दैनिक पाठों का ५येव्रेदण करता 
है, प्रशिक्षार्थी के कक्षा अध्यापन की कला का छालाझं में जाकर निरीक्षण 
करता है, तदनसार श्रपनी सम्मति और मार्गदर्शन देता है। साव-साथ बह 
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देनिक रूप से उसका मुल्यांकन भी करता जाता है और प्रशिक्षार्थी की प्रगति 
से परिचित होता है । शिक्षक प्रशिक्षक देनिक पाठों के अतिरिक्त प्रशिक्षार्थी 
के समालोचतना पाठ का रबय॑ मल्यांकन करता है । एक या दो अन्य प्राध्यापकीं 
के सहयोग से समालोचना पाठ का अधिक वस्तुनिष्ठ श्र सही मूल्यांकन 
करता है । ग्रभी ग्रधिकांभ महाविद्यालयों में जाला के शिक्षकों को पर्यव्रेक्षण 
और मूल्याकन के' लिए सहयोगी रूप में स्वीकार नहीं किया गया है। कुछ 
संस्थाओं तने सहयोगी शालाझरं के प्रधानाध्यापकों को पर्यवेक्षण के कार्य में 
सहयोगी बनाया है, लेकिन यह भ्रभी बहुत सीमित है । 


लेबिन पर्यवेक्षण और अभ्यास प।ठ के मृल्याकन की समस्या यह है 
कि पर्यवेक्षण को किस प्रकार अधिक वरतुनिष्ठ बनाया जाय + इसकी यह 
आलोचना सामान्यत' सुप्रचलित है कि अध्यापन अ्रम्यास का आंतरिक 
मुल्यांकन शिक्षक 7शिक्षक की स्वेच्छा और व्यक्तिगत रुचि पर अधिक निभेर 
करता है । इसके लिए उसके पास ऐसे कोई प्रामाशिक साधन अथवा विधियाँ 
नहीं हैं जिससे एयंबेक्षण और उसका मूल्यांकन अधिक सही भ्रौर वस्तुनिष्ठ 
बनाया जा र के । म्‌ ल्यांकन के अंकों का झ्र,धार क्या हो ? जब तक पर्यवेक्षण 
किसी निश्चित आधार पर नहीं होगा और शिक्षश के विभिन्न पक्षों के लिए 
अक दिर्ारित नही होंगे तब तक अध्यापन अभ्यास का मूल्यांकन सही, 
वैज्ञानिक श्रौर वस्तुनिष्ठ नहीं कहलाएगा । ऐसी स्थिति मे प्रशिक्षार्थी की 
योग्यत्त[ की सही मूल्यॉकन नहीं हो सकता है । 


पर्यंवेश्रण को भ्रधिक वैज्ञानिक तथा बरतुनिष्ठ बनाने की दृष्टि से 
अनेक परीक्षण और प्रयोग किए गए हैं। अनेक प्रकार के प्रोफार्मा तैयार किये 
गये है। ऐसा ही प्रपत्र घांची और पलसाने से अनेक परीक्षण करने के पश्चात्‌ तेयार 
किया है । इस प्रपत्र की को अनेक महाविद्यालयों ने अपनाया है। 


इस प्रपत्र का देनिक पाठों के पर्यवेक्षण के लिए प्रयोग किया जा 
सकता है । प्रशिक्षार्थी द्वारा समानोचना पाठ के परीक्षण की दृष्टि से भी 
इसका उपयोग महत्त्वपूर्ण है। इस ५पत्र के विभिन्न मदों और प्रत्येक के लिए 
निर्धारित अंकों के सम्बन्ध मे मतभेद हो सकता हे, लेकिन यह प्रपत्र इस 
हष्टि से उपयोगी है कि इसके माध्यम से पर्यवेक्षण को संख्याओं में अंकित 
कुश सकते है । इस प्रपत्र द्वारा १०० अंकों रे लेकर शून्य तक प्रदात किया 
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जा सकता है । इस प्रकार के प्रपत्र द्वारा प्रशिक्षणार्थी के कप्य का मूल्यांक 
सही हो सकेगा । द 
प्राथमिक अध्यापक प्रशिक्षण में मल्यांव न 

देश की विभिन्न शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं में मृल्यांकन की विधियों 
में महात्‌ विविधता है। सैद्धान्तिक विषयों एवं अध्यापन प्रम्यास में बाह्य एवं 
आझान्तरिक दोनों पद्धतियों से मूल्यांकन किया जाता है। अभ्रधिकांश संस्थाओं में 
सँद्धान्तिक विषयों का मल्यांकन बाह्य परीक्षा पद्धति पर किया जाता है 
लेकिन कुछ संस्थाओं में आंतरिक मल्यांकन के लिए भी अंक निर्धारित किए 
गये हैं। राजस्थान की शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रत्येक सेद्धान्विक प्रश्त- 
पत्र के लिए २५ प्रतिशत अंक आस्वरिक मूल्यांकन के लिए निर्षारित हैं। 
कुल परीक्षांक १००० हैं । उनमें से ७५० बाह्य परीक्षांक हैं पौर आंतरिक 
परीक्षांक २५० हैं । 

भ्रध्यापन भअ्रश्यास में भी बाह्य और झांतरिक मूल्यांकन पद्धतियों का 
सम्मिश्रण भब शिक्षक प्रशिक्षक संस्थाप्रों में अधिकाधिक बढ़ता जा रहा है । 
इसका उदाहरण राजस्थान की शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाप्रों में प्रचलित मल्यांकन 
पद्धति से स्पष्ट हो जाएगा जिसका विवरणा पीछे दिया गया है । 

कुछ सुशाव--उपयु क्त विवरण से स्पष्ट होता है कि प्रशिक्षार्थी की 
योग्यता के सही और वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन के लिए निरन्तर प्रयोग हो रहे हैं 
इस दिशा में जो एक सही कदम उठाया गया है वह यह है कि प्रब प्रशिक्षार्थी 
का मूल्यांकन केवल वाह्य परीक्षा के आधार पर ही नहीं किया जाता है 
बल्कि आंतरिक मृल्यांकत का प्रभाव दिन-प्रतिदिन बढ़ गया है। इसका 
कारण यह है कि प्रशिक्षार्थी अपनी प्रगति के लिए सतत त्रेष्टा करता है | 
इस प्रशति के लिए शिक्षक प्रशिक्षक का देनिक मार्गदर्शन एवं पर्यवक्षण बड़ा 
उत्तरदायी है । भ्रत: शिक्षक प्रशिक्षक को अध्यापन प्रभ्यास के मुल्यांकन में 
एक भागीदार होता आवश्यक है । इसलिए आंतरिक मूल्यांकन का प्रदिक्षार्थी 
की योग्यतांकत में बड़ा महत्त्व है । प्रयत्न यह होना चाहिए कि आंतरिक 
मूल्यांकन का बाह्म परीक्षा के मुकाबले में श्रधिक प्रतिशत होना चाहिए 
इसके लिए यह प्रस्तावित है कि पचास प्रतिशत अंक आतरिक मुल्याकन बे 
लिए निर्घारित किए जाने चाहिए । प्रध्यापन अभ्यास और प्रशिक्षार्थी की 
क्रियात्मक योग्यताओ्रों का अंकन शत-अ्रतिशत किया जाना चाहिए। केवल 
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समानता, एकरूपता और मापदष्डों को अधिक उन्नत करने की दृष्टि से 
वाह्य परीक्षकों के नमूने के तौर पर परीक्षण करना चाहिए। इस आंशिक 
बाह्य परीक्षण के लिए एक विश्वविद्यालय द्वारा एक बोडे वी भियुक्ति की 
भाए जो आंतरिक मुल्यांकन में दिए गए अंकों के माउदण्डों का परीक्षण 
करें । इससे परीक्षकों द्वारा अधिक अंक देने की प्रवृत्ति नहीं पनपेगी । 


ग्रध्यापन श्रम्यास के मूल्यांकन में, विशेष रूप से, अन्य सम्बन्धित 
व्यक्तियों का सहयोग लेना चाहिए। प्रशिक्षार्थी के श्रध्यापन अभ्यास के मार्गें- 
दर्शन श्रौर पर्यवेक्षण में शाला के शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों को सहयोगी 
वनाना चाहिए । इससे एक लाभ यह होगा कि इनका सक्तिय सहयोग शिक्षक 
प्रशिक्षक संस्थाओं को मिल सकेगा और इनके शअ्रध्यापन के अ्रनुभव का लाभ 
भी प्रशिक्षाथियों को उपलब्ध होगा ? यदि इनको श्रध्यापन अभ्यास के 
मार्यद्शंन और पर्यवेक्षण में सहयोगी बनाया जाए तो इनका प्रशिक्षार्थी के 
योंग्यतांकन में भी हाथ होना चाहिए । इस प्रकार के प्रयोग विद्देशों में 
मफलतापूव॑ के हो रहे हैं। वहाँ शाला के शिक्षक श्रध्यापन श्रभ्यास के कार्यक्रम 
में सक्रिय भाग लेते हैं । वे प्रशिक्षा्थी को दैनिक पाठ योजना श्रौर उसके 
शिक्षण में मार्मदरशँन देते है और पयंवेक्षण करते हैं। उनकी प्रशिक्षाथियों के 
मूल्यांकन में भी राय होती है। इस प्रकार के प्रयोग हमारे देश की शिक्षक 
प्रशिक्षण संस्थाग्रों में भी किये जाने चाहिए । 


शिक्षक प्रशिक्षक और कुछ सीमा तक सहयोगी भ्रध्यापक प्रशिक्षार्थी 
का योग्यतांकन करते हैं। लेकिन इसी के साथ श्राज श्रावश्यकता इस बात 
की है कि प्रशिक्षार्थी स्वयं श्रपने कार्य का मूल्यांकन कर सकें और अपने भ्रात्म 
विएइलेषण और परीक्षण के आधार पर स्वयं अपने में सुधार ला सकें। इसके 
लिए उनको प्रशिक्षित करने की श्रावश्यकता है। शिक्षक-प्रशिक्षक का यह 
कर्तव्य होचा चाहिए कि वह प्रशिक्षार्थी को स्वयं मूल्यांकन पद्धति से परिचित 
कराए और श्रपने कार्य की स्व्यं जाँच करने की क्षमता प्रदान करे । उसकी 
व्यावसायिक क्षमता को बढ़ाने की दृष्टि से उसके लिए निम्नलिखित क्रियाओं 
का आयोजन करना पड़ेगा--- 


(१) पढ़ाने की योजना बनाना, 
(२) योजनानुसार पढ़ाना, 
(३) योजनाबद्ध उह दयों का मुल्यांकन, और 


१७४ शिक्षक-प्रशिक्षण के सिद्धान्त व समस्याएँ 


(४) परीक्षाफलों के आधार पर शिक्षण की पुनः घाजना बनाना । 
. दिक्षण की योजना, शिक्षण की विधियाँ, मुल्यांकत और पुनम्‌ ल्यांकन 
एक सतत प्रक्रिया है । इस प्रक्रिया को अधिक उपयोगी बनाने में प्रशिक्षार्थी 
द्वारा स्वयं का मुल्यांकन एक महत्वपूर्ण चरण है । इस पद्धति से प्रविक्षार्थ 
सीखने की प्रक्रिया में एक उच्चकोटि के प्रनंभव का लाभ उठाता है और 
अपने अनुमव से भ्रधिकतम सीखने की स्थिति में पहुँचता है । जब प्रशिक्षार्थी 


सीखने के लिए स्वयं प्रेरित हो उठता | तो शिक्षण का वाधि की 





ता 





उह्दे वर 
प्राप्त हो जाता है | इसी के लिए स्व्यं-मल्यांकन पद्धति| के भ्राधार पर 
शिक्षक प्रशिक्षक को प्रशिक्षार्थी को प्रशिक्षित करना चाहिए | 

प्रमेरिका के वेस्टर्न कैरोलीना कार्विज में 'स्वयं-मृल्यांकन पद्धति पर 


प्रयोग किए गये हैं। इस स्वम-सूल्यांकन के लिए इस संस्था ने 


इस प्रकार के द 
कुछ प्रोफार्मा तैयार किए , जिनसे नमुने तिम्नलिखिल हैं-(प्रत्येक प्रघन के किसी 


एक मद पर चिह्न अंकित करता है)--- 
(१५) पाठ की प्रस्तावना 
ध्डक्के सहित आफ की के के सुनियोजित 
कक ओके थक के की रेट ““>खव्यवस्थित 
*०+५०**०*** सम्पूर्ण योजदा का अभाव 
(२) क्या मेरा अनुशासन 
कक के औकेआआ हैं के के हैं मे कि हि अत्यधिष ब्डोर था 
हक १ ४क कक ह # कक '“'संयुचित था । 
कहकर आफ के के है के कह | के ढीला था | 
प्रपत्न के एक खण्ड में प्रशिक्षार्थी कुछ प्रदनों के उत्तर लिखता है 
( २ ) दया मैं एक अच्छा अध्यापक दे ९ बये 
(२) भेरे शिक्षण में सवंश्रेष्ठ बया बात थी ? 
(३) मेरे शिक्षण में सबसे कमजोर पक्ष क्या था । 
इसी कार के अन्य 'स्वयं-मुल्यांकन प्रपत्र" तैयार किए जा सकते हैं । 
एक सरल उपाय यह है कि प्रत्येक प्रशिक्षार्थी «अपनी कक्षा में शिक्षण के 
पदच त्‌ अपने पाठ का मूल्यांकन निम्तलिखित तीन बिन्दुओं के झाधार पर 
कर लेने से वांछित सुधार अपने अ्रध्यापत में कर सकता है--- 
(१) अपने शिक्षण क स्थ्यं मूल्पाफ़न 














| 


प्रशिक्षण थियों के कार्य का मूल्यांकन १७१ 


(२) कक्षा अध्यापन में जो कठिनाइयाँ उपस्थित हुई उनके निराकरण 
के उपाय । 


(३) अपने अ्रध्यापन को सुधारने के लिए स्वयं उपाय ढ्‌ ढना । 


इस दिशा में क्षेत्रीय शिक्षा महावि"गलयों ने कुछ प्रयोग किए हैं, जो 
उल्लेखनीय हैं। इन महाविद्यालयों में प्रजिक्षाथियों के कार्य का मुल्याकन 
प्रधिक व्यापक रूप से किया जाता है। प्रशिक्षाथियों को शाला की कायें- 
प्रणाली, समय-सारणी, पाठ्यपुस्तकों, पाठ्यचर्या, पादयेतर क्रियाओं झादि 
का अध्ययन करने को प्रोत्साहित किया थाता है । इस अध्ययन के भ्राघार 
पर उन्हें एक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना पड़ता है। एक प्रशिक्षार्थी को विविध 
प्रकार के श्रध्ययन करने का अवसर दिया जाता है, जो निम्नलिखित सूर्ची 
से स्पष्ट होता है--- 
(१) शाला के दो विषयों के पाठ्यक्रम का श्रालोचनात्मक श्रध्ययन, 
(२) शाला की परीक्षा प्रणाली का जिस्तृत अध्ययन, 
(३) दो पाठ्यपुस्तकों की समीक्षा, 
(४) श्रव्य-हृद्य सामग्री तैयार करना, 
(५) शिक्षा मनोविज्ञान से सम्बन्धित व्यावहारिक कार्यें करन, 
यथा - 
(अर) कुछ विद्याथियों का संचयी भ्रभिलेख तेयार करना, 
(ब) कुछ विद्यार्थियों का व्यक्तिगत अ्रध्ययन करना, 
(स) शाला में एक क्रियात्मक श्रनुसंधान करना और उसका 
प्रतिवेदन तैयार करना; 
(६) निम्नलिखित में से किसी एक का आलोचनात्मक अध्ययन--- 
(अ) शाला भवन एवं साज-सज्जा, 
(ब) प्रातः:कालीन प्रार्थना सभा, 
(स) समय-सारिणी, 
(द) विद्यार्थियों का प्रवेश एवं चयन-तीति, 
(इ) निर्देशन कार्यक्रम, 
(ई) शिक्षकों एवं”छात्रों के सह-सम्बन्ध, 
(उ) शाला की प्रयोगशालाएं, 
(ऊ) छाला स्वास्थ्य सेवाएँ, 
(ए) पुस्तकालय सेवाएँ 


(७६ , शिक्षक-प्रशिक्षण के सिद्धान्त व समस्वाएँ 


(७) शाला की परादय्रेतर क्रियाओ्रों का भ्रध्यवन, यथा--- 
(प्र) वाद-विबाद प्रतियोगिता, 
(ब) संगीत कार्यक्रम, 
(स) कहा एवं दसर्तकारी प्रदर्शन, 
(द) राष्ट्रीय एवं भ्रन्तर्राष्ट्रीय पर्व समापोजन 
(इ) खेल एवं क्रीड़ा कार्य क्रम 
(६) दोक्षिक पर्यटन क्‍ 
उपयु क्त विषयों पर प्रशिक्षार्थी भ्रध्यवन करके अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत 
करते हैं भौर इस कार्य का महाविद्यालय द्वारा मुल्यांकन किया जाता है। 
सत्र के अन्त में प्रशिक्षार्थी का साक्षात्कार किया जाता है। उनको अपने वर्ष 
भर के कार्य को साक्षात्कार बोड के सामने प्रस्तुत करना पड़ता है और भ्रपने 
प्रध्ययन का परिचय देना पड़ता है। इस प्रकार क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालयों 
में प्रशिक्षातयों के विभिन्न पक्षों का मुल्यांकन किया जाता है । 
भारतीय शिक्षक प्रशिक्षक संघ ने भी प्रशिक्षात्रियों के कार्प क बैश्ञानिक 
रूप से मूल्यांकन करने की समस्या पर विज्ञार करने को दृष्टि से एक उप-+ 
समिति का गठन किया । इस उप-समित्रि ने प्रशिक्षावियों के अध्यापन अभ्यास 
के मुल्यांकन को प्रधिक वस्तुनिष्ठ एवं वैज्ञानिक बनाने के लिए सुझाव दिए । 
इस उप-«समिति ने स्पष्ट किया कि भ्रध्यापन अभ्यास की परम्परागत विचार- 
घारा में परिवरतेंव लाने की आवश्यकता है । अ्ध्यापन-अ्रम्यास केवल दो पाठ 
पढ़ा देने तक ही सीमित नहीं होना चाहि”, बल्कि इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 
एक प्रशिक्षार्थी में ये तमाम क्षमताएं उत्पन्न की जानी चाहिए जो उसको एक 
सफल शिक्षक बनाने में सहायक होती हैं । अतः इन प्रशिक्षातियों को शाला 
के विभिन्न क्रिया-कलापों एवं कार्यक्रमों से परिचित कराया जाता चाहिए 
कौर उनको ग्रधिक व्यावहारिक क्य करने का अवसर देता चाहिए। 
बधिक्षार्थी द्वारा इस प्रकार वर्ष भर किये गये कार्य का मूल्यांकन किया जाना 
चाहिए । इस उप-समिति ने निम्नलिखित व्यावहारिक कार्यक्रमों को प्रशिक्षण 
संस्थाओं में सम्मिलित करने का सुझाव दिया है--- 
१. भ्रध्यापन अभ्यास, 
२. छात्राध्यापकों के पाठों का अवलोकन, 
६. विभिन्न प्रकार की शालाओं का भ्रध्ययन 
४. पाठयेतर क्रियापों का संगठन एवं संचालन 




















प्रशिक्षणाथियों के कार्य का मूल्यांकन १७७ 


५. शाला के छात्रों को दिए गए शप्रनुगामी कार्यक्रम, 
६. विद्यार्थियों का व्यक्तिगत अध्ययन, 
७. प्रदनपत्र बनाने का अभ्यास, 
८. दयामपट॒ट कार्य, 
६. विद्यार्थियों के समाज नंतिक स्तर का भ्रध्ययन करना, 
१०. शाला के विषयों से सम्बन्धित ब्यावहारिक कार्य, 
११, श्रव्य-हव्य सामग्री तैयार करना, और 
१२. प्रयोगात्मक कार्य । 
उपयु क्त विन्दु्नों के ग्राधार पर प्रशिक्षर्थी को लिखित एवं व्याव- 
हारिक कार्य करते का अ्रवसर देना चाहिए जिससे उसको अ्रपनी प्रतिभा 
दिखलाने का मौका मिल सके । प्रशिक्षणार्थियों द्वारा किये गये इस सम्पूर्ण / 
कार्य का मुल्यांकन किया जाना चाहिए और उनके सर्वाग्रीण विकास का 
परिचय प्राप्त करना चाहिए । 
प्रशिक्षाथियों के मुल्याकन की इस प्रक्रिया में शिक्षक-प्रशिक्षण संस्थाश्रों 
को, अन्य शिक्षा के श्रभिकरणों और शिक्षा में कार्य करने वालों का सहयोग 
प्राप्त करना चाहिए । इससे प्रशिक्षार्थी के वार्य का परिचय प्रशिक्षण संस्थाश्रों 
से बाहर के व्यक्तियों को होगा और प्रशिक्षाथियों को भी उनके अनुभव का 
लाभ होगा । अमेरिका के प्रशिक्षण महाविद्यालयों में शारका के सहयोगी 
अध्यापकों का प्रशिक्षा्थियों के अध्यापन भ्रभ्यास के कार्य का मूल्यांकन करने 
में सहयोग लिया जाता है । इंगलेंड के एक शिक्षा महाविद्यालय में छात्रा- 
ध्यांपकों को अपने सहयोगी छात्राध्यापक के अध्यापन श्रम्यास का मूल्यांकन 
करना पड़ता है और शिक्षक प्रशिक्षक को मूल्यांकन बतलाना पड़ता है। 
पर्चिचमी जमं॑नी के शिक्षक प्रशिक्षक महाविद्यालयों से उत्तीणं प्रशिक्षाथियों 
को एक से तीन वर्ष तक किसी श्ञाल्ला में कार्य करना पड़ता है, जहाँ पर 
उन्हें एक शिक्षक का वेतन प्राप्त होता है । लेकिन इस अवधि में उन 
प्रशिक्षाथियों को शाला के शिक्षकों के मार्गदर्शन एवं पयवेक्षण में कार्ये करना 
पड़ता है। इस प्रकार पद्िवमी जमेंनी में शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम में 
शिक्षक महाविद्यालयों और शालाओओं को संयुक्त रूप से कार्य करना पड़ता है 
गौर शालाएँ प्रशिक्षाथियों के कार्य का मुल्यांकन करने में शिक्षा महाविद्यालयों 
को सहयोग प्रदान करती हैं । इस प्रकार के प्रयोग भारतीय शिक्षक प्रशिक्षण 


संस्थाओं को भी करने चाहिए । 


१७८ शिक्षक प्रशिक्षण के सिद्धान्त वे समस्याएं 







काय का मल्यांकन केवल सेद्वास्तिक विषयों और अध्यापन अख्यास में अंक 
देन तक ही सोमित नहीं किया जाता चआाहिए। एक शिक्षक का कार्य केवल 
कक्षा । शक्षण तक ही सीमित नहीं है । शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों को ब्लेल 
के मैदान, पुस्तकालय, वर्कधाप, कला-कक्ष भ्रादि में मार्गदर्शन करता पड़ता 
है । एक सफ़ल शिक्षक को इस भूमित्रा वा निर्वाह उतनी ही सफलतापूव॑ 

करना चाहिए जितनी वह कक्षा-अध्यापन में करता है । उसे छात्रावास की 
व्यवस्था का उत्तरदायित्व वहन करना पश्ता है । अभिभावक संघों का संचालन 





















अभिलेखों में किया जाना चाहिए । प्रत्येक प्रशिक्षार्थो को वर्ष के प्रन्त में 
उसके कार्य पर ग्रेड्स अथवा अंक दिए जाने चाहिए भौर उसके प्रमारा-पत्र 
में इनका उल्लेख किया जाना चाहिए । हर 
उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि प्रशिदाण संस्थापों में ए 
प्रशिक्षार्थी को अपनी चतुमु खली प्रतिमा का परिचय देना पथ्ता है। इन विभिन्न 
प्रनुभवों को प्रदान करने की दृष्टि से प्रशिक्षण संत्थाझ्रों को अपने कार्य 
में विविधता छानी चाहिए ताकि प्रत्येक प्र को प्रप 
प्रतिभा के अन रूप कार्ष मिल सके । इन कार्य-कलापों में ऊब प्रा: 
लेते हैं उनका मूल्यांकन वैज्ञानिक दृष्टि से किया जाना चाहिए 
के प्रपन्न तैयार किए जाने चाहिए जिससे भल्यांकन वस्लनिष्ठ हो सके । इस 
इंष्टि से यह उत्तम है कि एक प्रशिक्षण संस्था के सभी शिक्षक प्रशिक्ष 
अत्येक कार्य वो देख सके और उस्के सम्बन्ध में भ्रप सकें । २ 
अर में सभी शिक्षक प्रशिक्षक उन प्रपन्नों के प्राधार पर पत्येक प्रशिक्षॉर्थी कृ 
मल्यांकन करें भौर इनके शाधार पर प्रत्येक प्रशिक्षार्थी को ग्रेड्स प्रदान 
जाएँ । इस प्रकार के मुल्यांकन में व्यक्तिगत रुचि अथवा अरुचि का प्रभाव 
न्तनततम हो जाता है और प्रशिक्षाथियों का'सही मुल्यांकन पम्भव है 
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